न्यायिक 
नियुक्तियां 


मारत के मुए्य न्‍्यायाधिपति फी नियुक्ति क 
प्रइन पर हाल के याद-वियाद का एक बिशलेवण 
कक 
र्श्ब। | 
शव ५ 
झ््ाप 


| आन + 


६.“ ५ हे. 
प्स्गप कआनोष्टाणा दुब्तारमनधयस्टस्त 


अगस्त १६७३ (शत्र 39) 


कॉपीराइट. १६७३ पीपुत्स पा लशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड, 
नई दित्ली 


मूल्य 
साधारण सस्क्रण ३ 
सजित्द सस्फरण छरु 
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तर शागुप्ता डारा यू एज प्रिट्िगि प्रेस, रानी भागी रोड नई टिल्ती मे 

मुदित और उठी क द्वारा पोपुणस पर वर्विय हाउस (प्रा) विमिटद, नई हिती 
बी तरफ से प्रयाधित । 


चक्रेप्व्य अर 
कोई थी उच्चतम न्यायालय और कीई न्यावप्ञलिकरा समस्त जन- 
समुदाय की इच्छा का अतिनिधित्त करते वाली सत्तद की 
प्रधुवत्तापूरण ३चआ के विषय में निणेय नहीं दे सकती । अगर हमसे 
इभ्र-उभर कुछ गठती होतीं है. वो वह उप्क्री प्रता सकती 
है, मगर आतत , जहाँ तक जबनसमुदाय के भरिष्य का अश्न है, 
कोई नशयपालिका उतके रास्ते में नहीं आज तहवी । और अगर 
चह रास में आतो है तो आधिझार सारा सरिधान ससद की 
ही बनयों हुईं चीज़ है। हिन्तु हमें स्यायशदिजा, उच्चतम 
न्यायालय और सारे देय के उब्ब न्यायालयों का सम्मान करना 
चाहिए | बुद्धिमान लोगों की तरह उनका कर्तव्य यह देसवा है 
कि डिपी सावादेश के क्षण में, उत्तेमना के क्षण में, जकता के 
प्रतिनिधि भी गढत रास्ते पर न चठे जायें, के जा सकते हैं । 
न्यायाह्रों के एड्रातिक गताघरण में, उन्हें ध्यान देना चाहिए 
कि ऐसा कोई शाम न हो जो तरिवान डे गिर हो, देश के हित 
के कि हो, व्यापच्रतर अर्था में जन-सम्ुदाय के शिव ही । 
इसलिए अयर ऐसी घटना हो जाय तो उन्हें इस तथ की ओर 
घाव दिह्ाना चाहिए, मयर यह रप््ट है कि कोई अदालव, कोई 
न्याय ज्यवस्वा/, एक तीपरे सदन के रूप में, एक अकार से गलती 
पुधारने गाल तीपरे सदन के रूप में, काम वहीं कर सकती । 


इसलिए यह महत्वपूर्ण है हि न्वायशालिस्धा इस सीमा के साथ 
काम करे 


+ प जवाहरतांत नेहूस 


अगर जचता को प्रभावित करने वाले जीवत अशयों पर सरकार 
की नीति, उच्चतम न्यायालय करे निर्णयों द्वारा अनुल्लघनीय 
रीति से निर्धारित होगी तो व्यक्तिगत कार्यवाहियों के पिपय में 
पक्ष-विपक्ष के साधारण मुकदर्मो में जिस क्षण वे किये जायेंगे, 
उत्त स्रय अमठ में उस सीमा तक उत्त झुयोग्य अदालत के 
हाथों अपनी सरकार सौंप कर, जनता स्वयं अपनी शासऊ नहीं 
रह जायगी | 


अग्राहम लिकन 


माम जाता के मस्तिष्क में सत्रिधान की परिश्रता के परम्परागत 
सम्मान के साथ ऐसे लोगों के गिपय में, गिशेपकर वक़ौलों के 
गिपिय में, जो अपने लिए कमी यठत ने होने का दावा करते हैं, 
एक अ त सृर्त अजउिशाप्त का मार घृलगिल यया है | अमरीका 
के इतिहास में लयगग हर सशक्त राष्ट्रपति का रिसी न हिस्ली 
समय अदालन से टकराय हुआ है । जब ऐसा हुआ तो उत्तती 
आपत्तियों यो जनता के परीय आश्चर्यजाक रूप से व्यापक 
समर्थन मिलते देसा गया | 


आयर इलें सिंगर, जुनियर 


ई 


'यायात्य बे 
धपतियों की 
(४० 


याया| भें 'यायात्य के 
विष के 

(१८०१ १६ ) 

५ श्ग्लः के 


मुख्य 'पाषिषतियो की य्री 
(१६० श (६७३१) 
केः कह 
2 2 
(१६०० १६७३) 
35 हि पयातय $| 
गे कप ी 
हि ३ १६७३) मूत्र 


हा 


डर 


एद 


५६ 


लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा, 
(ख) सड (४) मे उपबधित रीति से कोई प्यायाधीश उपने पद से 
हटाया जा सकेगा । 
(३) उच्चतम यायालय के “यायाधीश वे रूप म नियुक्ति वे लिए कोई 
व्यक्ति तव तब जह न होगा जब तक वह भारत का नागरिक ने हो तथा--- 
(क) रिसी उच्च -यायालय का अथवा ऐसे दा या अधिक “यायालया 
का जगातार कम से कम ५ व तक यागाधीश न रह चुका हा, 
अथवा 
(ख) किसी उच्च 'यायालय का, अथवा ऐसे दो या अधितव' यागा 
लया वा, लगातार कम से कम १० वप तवः अधिवक्ता न रह चुका 
हो, अथवा 
(ग) राष्ट्रपति को राय म पारगत विधिवत्ता न हा । 


स्पष्ट है वि इस अनुच्छेद के अनुसार, जहा नियुक्ति का अधिवार राष्ट्रपति 
को है याती मत्रिमडल को सलाह पर काय कर रह राष्ट्रपति वो है, वहां 
राष्ट्रपति को छूट है कि सभी नियुक्तियो के विषय म उच्च “्यायालय या उच्च 
तम “यायालय के किसी -यायाधीश से सलाह ले, मगर उच्चतम “यायालय के 
न्यायाधीश की नियुक्तियों वे मामले मे उन पर भारत के भुस्य यायाधिपति 
भी सलाह लेने वा शासनादिष्ट कत्तव्य डाला गया है। 

वितु धारा १२८ की व्यवस्था का यह भी निहित अय है जि यह शासना 
दिध्ट कत्तव्य सिफ उच्चतम “यायालय के “यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 
है और यह जिम्मेदारी नहीं डाली गयी है कि जन विसी नय मुख्य यायाधिपति 
की नियुत्रित वा प्रश्न हो लव अववाश प्राप्त करने वाले मुख्य यायाधिपति से 
सलाह ली जाय | यह मामला जब हम अनुच्छेद १२६ वी परीक्षा बरत हैं तो 
और अधिव स्पष्ट हा जाता है 


जब भारत वे' मुस्य 'यायाधिषति का पद रित्ता हो अथवा जब मुम्य 
“्यायाधिपति अनुपस्थिति या अय कारण स, जपन पद के कत्तव्या वी 
पाला बरो मे असम हा तय यायालय वे आय यायाघीरो म॒ से एगा 
एय' जिस राष्ट्रपति उस प्रयोजा के तिए नियुक्त वर उस पद ने बसब्या 
मा पाता वरगा। 


इस प्रश्वर जब कायारी मुर्प य्यायाधिपति वी नियुक्ति बे मामसे तर मं 
यरिष्दता के आधार पर तियुत्ति' की पायदा नहीं है तब स्थायी सुर्य यायाधि 


प्र 


वम्पइ दे उच्च प्यायालय से उस समय के मुस्य प्यायाधिपति एम सी छागता, 
राजस्थान उच्च ययायालय में उस समय के मुप्य 'ययायाविपति और बादम 
उच्चतम “ययायालय के माय यायाधिपति वे एस बाचू प्रजाब मे उत्त 
समय के ए*वाकेट जनरल और बाद म उच्चतम “यायालय के मुख्य यायावि 
पति एस एम सोकरी, भारत के वतमान उपराष्ट्रपति जी एस 
पाठक और उच्चतम -्यायालय के एक सीनियर एडवोकेट एन ए पालवी 
वाला जस विग्यात व्यक्ति सम्मिल्तित थे ! 

विधि आयोग को सयसे वरिष्ठ प्यायाघीश को पदोन्नति दिये जात वे 
अमल वी पूरी जानकारी थी और इसलिए उ हमे इस मामले म अपने “चिन्ता 
पूछ विचार ' रब्दा का प्रयोग किया । 

उाहाए अपने विचार निम्नविखित रूप में प्रस्तुत किय ' 


जत्र तब पद रिक्त होने पर वरिष्दनम जनुवर्ती "यायाधीश यो मुख्य 
व्यायाधिपति बे! लिए पदानत बरने वी प्रथा चली जागी है। ऐसा 
लगता है कि ऐसी पदोनति एक अमली रौति था गयी है। भारत के मुख्य 
च्यायाधिपति को जैस उच्च और महत्पपूण दायित्व पुर करन हाते हैं 
उनयी हम चर्चा कर चुके हैं । स्पष्ट है कि ऐसी प्रझति के प्रद के उत्तरा 
घियार को माश्न वरिष्ठता द्वारा विनियमित नहीं विय्रा जा सबतां। 
भारत के मुख्य थायाधिपति के दायित्व पूरे बरने के जिए ते सिफ या 
और अनुमववान “यायात्रीश थी आवश्यकता है, बीक एव एस क्षमतावान 
प्रणामक बी नी जा समय-समय पर पैदा हाने याले जटिल प्रश्नों वा 
सुतभाने में समेथ हो जन-सांधारण और विशिष्ट व्यक्तियों वा भतुए 
परीभक हा और सर्वोपरि, सुददद म्वरतन्नता तथा महान व्यक्तित्व बाला “यक्ति 
हो जो समय पडने पर “यामपालिया वी स्थतन्नता वा रशवा भी बन से । 
यट॑ राबमाय है ति एज सफ़्ल मुस्य ययायाधिषति बे लिए जि। विरेष 
गुणा की नावश्ययता होती है, व रिसी का प्रतिमासम्पन ओर सुम्ाम्य 
न्यायाधीश उनायें वाल शिष गुणा से भिन हात हैं। इसविए इस ५ 
के विए घघन करा मं विन यितीषताओ या ध्यान रसना आरशयब है मे 
उनसे मूतत भिन हानी चाहिए विय्त उच्यतम यायालय मे अय “याया 

धीणा वी नियुक्ति पिर्धारित की जाती हैं। आ हमारी राय मे, मारत में मुरपर 
“पयायाधिपति ये शिक्त पद की पूतति करन ये प्रशत वो उन बियेषताओ था 
सं्योपरि ध्यात रुख वर हव विया जाया चाहिए जिनया हम उपर उलेसख 


३ भे एक पा शियि झाबोग श८वीं रिपोर्ट, पृष्ठ शह ४० 


ड़ 


रुप से विधि आयाग ये इप्टियोण वे पल मे जाता है। किसी देप के मुर्य 
“यायायिपति वा पद किसी व्यक्ति यो अपनी नियुक्ति वी तारीस के बल पर 
अवकाण प्राप्त करते वाले मुर्य 'यायाधिपति ये बाद सर्वाधिक वरिष्ठ हांन की 
आवत्मिक घदता वे कारण नहीं मिल सरता । निश्चय ही जब किमी उम्मीद 
वार को देध के सर्वोच्च यागिव पद पर बैठत के लिए चुना जायगा तव 
उप्तके दिल ओर दिमाग वो और अधिक विधेषताओं, एश आर “याग्रात्य वी 
नेतृत्व बरते की सामथ्य तथा हुसरी ओर जनता वी इच्छा-आवासाना वा 
समझत थी क्षमता, और इन सब का ध्यान रसते हुए जागिय बानून सिधान, 
भी व्याख्या करने पी याग्यत्ता वा ध्यान रसना पटेगा ॥ 

सर्वाधिक महत्यपूण है हमार देश वी स्थिति थी ठोस परिस्यितिया मे 
“यायावय को नेतृत्व प्रदान करने वी मुख्य यायाधिपति की क्षमता, एक नये 
समाज के निर्माण के लिए आग बदन दे अभियान मे देश की सहायता बरने 
मे बढठिन कतव्य या पालन करा में मायालय था नंतृत्व वरन की सामस्य । 

इसमे योई सदह्‌ नहीं हा सवता विः एक ओर ययायालय तथा दूसरी भोर 
मसद वे' बीच सम्ब'घ पिछले छे वर्षों से अधिक सुसद नहीं रहा है। णौर यहें 
जीवत आवश्यवता है वि यह सम्ब'य एक स्थायी ओर मेश्रीपूण सम्बंध ही 
जो भारतीय सविधान को क्रियाववित बारते वाली इन दोनों सत्याभा वी 
भूमिकाआ की समझदारी और उनके बीच पारस्परिक सम्मान पर आायबारिते 
ह्दी। 
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स प्रारम्भ हाती है। उस मुबत्मे में मुस्य प्रइन यह था झहि क्या ससद को 
संविधान वे भाग हे वा, यानी जिस भाग मे मूल अधिवार हैं, सरोधित 
करने का हक है या नहीं। मूल अधिवारा में सभोधन करन के संसद के 
अधिकार का दा पिछते मुकदमा मे चुनौती दी जाचुडी थी, पहने, १६५२ म 
सकरी प्रमाद के मुकदम' मं, जब उस समय के मुस्य “्यायाधिपति हरिलाल 
वानिया की प्रधानता मे एवं वेच न, जिसम जनक विद्वान यायाथीण शामिल 
थे (उनम स तीन बाद मे उच्चतम “यायालय वेः मुस्य “यायाविपति बन) 
एक मत स इस विचार को सही माना कि सविधान में सगोधन करों के ससद 
के अविकासटेत्र मे मृत अधिकारों समत प्रत्यया अनुच्छेद आता है बाते 
कि जो काय विधि निर्धारित वी गयी है उसका पावन किया जाय। 

इसके बाद यह मामला एक वार फिर उच्चतम -यायालय म॑ १६६४५ म 
सज्जन सिंह के मुकदमे मे उठा जब मुरय य्यायाधिपतिया मे से एक अत्यात 
सम्मानित मुर्य प्यायाधिपति डा पी बी गजेद्धगटवर वी अध्यक्षता म एक 
बेंच मे दा ये' मुकाबले तीन के बहुमत से सवरी प्रसाद के भुकदम के फसल 
वी प्रुन पुष्टि की । 

सज्जन सिंह के और साथ ही सकरी प्रसाद के, मुकदम का फंसता इस 
जाधार पर क्या गया था दि सविधान को सरोधित करन सम्बरधी ससद वा 
अधिकार सविधान के अनुच्छेद ३६८ में है। इस अनुस्देट वा पाठ उस समय 
जैसा था, निम्नलिखित था 


सरिधान का सशोधन 
३६८ इस सविधान के सशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के विए 
विधेयक को ससद के कसी सदन म पुर स्थापित करके ही क्या था 
सकेगा तथा जब प्रत्य॑ं_ सदन द्वारा उस सदत बी समस्त सदस्य-संस्या के 
बहुमत स तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्या 
के दो तिहाई स जयूत बहुमत से वह विधेयत्त पारित हो जाता है तब 
बह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति बे! लिए रखा जायगा तथा विवेयव 
का ऐसी अनुमति दी जावे के पश्चात विधेयक के निवधनां क॑ अनुसार 
संविधान सशोधित हां जायगा 

परतु यदि ऐसा बोई सशोधतन-- 

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेट ७३, अनुच्छेट १६२, या 

अनुच्छेद २४१ म, अथवा 


१ १६५२ उच्चतम न्यायालय अधिनिर्णय ८६ 
२ १६६५ (१) उच्नचम यायालय अधिनिणय ६३३ 
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१३ (१) इस सविधान के प्रारम्भ हाने स ठीक पहले भारत राज्य-रेव 
में सब प्रवृत्त विधिया उस मात्रा तक भुय हागी जिस तक कि वे इस 
भाग' के उपबधा से असग्रत हैं । 

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जा इस भाग द्वारा त्ियि 
अधिकारा वो छीवतो या यून करती हा कौर इस सड़ के उत्लभन मे 
बनी प्रत्येश' विधि उल्लघन की मात्रा तक घूय होगी । 


न्यायालय ने जिस तक था पक्ष लिया, वह यह था कि अनुच्छेद १३ मे 

#विधि” झाद मे ने सिफ साधारण कानूत, वतिव सर्वधानिय' वानूत भी शामिल 
है । इससे यह निप्क्य निकलेगा वि संविधान को सयोधित बरतने बाला बानूव 
भी अनुच्छेद १३ के अथ के आातगव एवं विधि” (कानून) ही होगा जौर 
इसलिए अनिवायत उसको इस आधार पर कि उससे भूल अधिकारा का 
उल्तघन होता है, चुनौती दी जा सवती है । मगर मूल अधिकारों म सथाधन 
करने बाला प्रत्येर कानून अपनी प्रद्डति पे अनुसार मौझूदा मूल अधिकारा का 
अतिक्रमण या उत्तघन बरता है। इसलिए अनिवायत यह तिष्कप विवलता 
है कि मूल अधिकारा में सशांघत बरन वाता काई भी संशोधन वैध नहीं हो 
सकता और इसलिए मुल अधिकार ननुच्छेद ३६८४ भ दिये गये सशाधन 
अधिकार के क्षेत्र स बाहर थे । 

है यायाधीक्ा का यही शप्टिसोण था जा ऊपरी तौर पर किसी हद तवा 
असगत लगता है। आधिरशार जिस कसी सर्वधानिद सपाधन में भाग हे 
सिविधान में मूत जबिकारा वाला नाग) मे परिवतन की व्यवस्था होगी, चह 
अनिवायत मूल अधिकारा से टव्रायंगा । इसलिए योलक्नाथ के मुशदम मे 
उच्चतम यायातय के निणय से मूल अधिकारा को सदा के लिए सशोवन वी 
परिवि स बाहर रख दिया गया । इससे मूल सविधान निर्माताओं ने जैसे मूल 
अधिकार तैयार किये थे, उनवा प्रयभग अक्षुण्ण बना दिया गया और संविधान 
के जनको के उत्तराधिवारियों को उन मूत्र बधिकारा में सश्चोधन था परिवधन 
बारत के अवसर से वंचित कर लिया गया, भते ही जनुभव यह सिद्ध करता हो 
कि उनम संभोधन करन वी आवश्यकता है 

और यह नोट क्या जाता चाहिए कि गोलकताथ मुकदमे मे फैसवा पाच के 
मुकाबले छ बाटा से शिय्य गया था, जो पयायालय के पिछले दो निणया के 
चदलने को सही ठहराने के लिए बहुत मामुली वहमत है ॥ 

न्यायालय मे जगली बरी कानूनी लडाई बकय के राष्ट्रीयकरण के प्रश्त पर 


१ भाव ह संविवान या उद आग ठविसर्म मूल अधिकार दिये गये € 
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लडी गयी ।' जिस शिप्ती ने भी भारतीय राजनीतिया घटना चक्र पर बारीबी 
से निमाह डाली है, वह इनवार नहीं कर सबता वि जुलाई १६६६ मे वका वा 
राष्ट्रीयरण करने सम्बधी सरवार वा फैसला गत एवं चौथाई दइताब्दी के 
भारतीय राजनीतिक आ्थिवः जीवन में एवं विभाजव रेसा है। और जब यह्‌ 
फैसला लिया गया तब राष्ट्रीयकरण बानूत मे पिछते सालिका वे विए 
मुआवजा देना उच्चतम यायालय के उस निणय को ध्यान म॒ रस कर बिया 
गया था जो निणय गुजरात राज्य बनाम शान्तिलाल मगलदास' के मुकदमे 
में लिया गया था। 

और विवादप्रस्‍्त प्रश्नी बी समझ तभी हासिल की णा सकती है जब उस 
अनुच्देद वे, यानी अनुच्छेट ३१ उपवध २ के इतिहास को थोड़ पीछे, जादर 
देखा जाय' जिसवी उस मुकदमे मे व्यास्या की गयी थी । 


संविधान में अनुल्छेट ३१, उपबध २, मूल रूप मे जेसा था, उसवा पाठ 
(नस्ननिग्पित है 


सम्पत्ति का अनिवाय अजन 


३१ (२) कोई स्थावर और जगम सम्पत्ति जिसवे अन्त विसी 
वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम मे या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में 
बोई अश भी है एंसी विधि वे' अधीन जो ऐसा वब्जा या अजन करने का 
प्राधिवार देती है, सावजनिक प्रयोजन वे! लिए कब्जाइत या नर्जित तब 
तक नही वी जायगी जब तक कि वह विधि क्‍्थ्जाइत या अजित सम्पत्ति 
के लिए प्रतिवर वा उपवध न करती हो और या तो प्रतिवर की राशि 
को नियत न कर दे था उन पधिद्धातो और रीति का उल्लेख न कर दे 
जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है ओर दिया जाना है । 


किन्तु १६५४ मे उच्चतम 'यावालय ने बेला बनर्जी वे मुकदमे मे जो फैसला 
दिया था, उसमें यायालय ने मत प्रकट क्या था कि उपराक्त अनुच्छेद म जिस 
'प्रतिकर” (मुआवजा) झब्द वी व्यवस्था वी गयी है उसका अथ है अधिग्रहण की 
गयी बिसी भी सम्पत्ति की पूरी वाजारी वीमत। सविधात निर्माताओं न जय 
उपराक्त अनुच्छेद वी रचना की थी तब उहांने ' प्रतिवर/ शब्द का अथ एक 
ऐसी रकम समझा था जो ससद की सजर में उस सम्पत्ति के लिए यायमंगत 


१ १६७० (३) उच्चतम यायालय अधिनिर्य॑य १३० 
२ १६६६ (३) उद्चतम यायालय अधिनिणय १४१ 
३ १६५४ उच्चतम न्यायालय अधिनिर्णय २४८ 
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में सावधिक रकम दन की गारटी सविधान के अनुच्छेट २६९१ से जाटी 
रहती है, मगर यह मूलत राजनोतिक प्रकृति को है जेसा कि संविधान 
के अनुच्छेद ३६३ मे सुरक्षित है और इस गारटी का दायित्व कसी 
स्पुनित्तिपल्ल यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। (पं २०५, 
जोर मेरा) । 


इस अश्ञ सं, जा मैंने उम्माग अली के मुकदमे स॑ उद्धत क्या है 
स्पष्ट प्रकट हाता है कि राजाआ का मायता और प्रिवी पस॒पाने का उनका 
अधिवार दोना ही मूलत राजनीतिक प्रद्नति के अधिकार हैं तथा उनको 
"किसी म्युनिसिपल “्यायालय से जागू” नही कराया जा सकता। जगर यही 
सही वानूनी स्थिति थी तो यह स्पष्ट था कि मायता वापस लेने और प्रिदी 
पत्त बद करने सम्बधी सरकार का अधिकार सारत राजनीतिक था और 
उसकी वँधता पर क्सी ययायालय में विचार नही किया जा सकता था । 
फिर भी जब राजाआ न मायता वापस लेने के' आदेश को चुनोती दी ता 
यायालय ने उस्मान अली के मामले वेः साथ “विभेद” दिया और सरकारी 
भादेश वो रद्द कर दिया । 
मिश्चय ही जमली शिकायत यह नही है कि पयायालय ने कानून जवेध 
किये या सरकारी आदेश रह क्यि। ययायालय गोलक्नाय मुकदमे में फैसला 
किये जाने के पहले और बाद म इस प्रद्नति के कई पसले कर चुका था। और 
इस मामले भ किसी भी तरह की शिकायत नही की जा सकती और न वी गयी। 
भोलकनाथ, वक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्सो के मामले म॑ शिकायतें यथाथत 
इस तथ्य से पैदा हुई कि जब सरकार “यायालय के मौजूदा पंसलो के आधार 
पर कायपालिका को ओर से काई आदेश जारी करती है या कानून बनाती 
है तो यायालय ऐस कानून या आदेश को अपने पिछले फसला को उलटन्पलट 
कर रह कर दता है। 
गोलकताथ मुकदम मे उसन सकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोना के 
मुकदमा से दिये गय “यायालय के फैसने रहू कर दिये। 
बक राष्ट्रीयकरण के मामले म उसने शा तिलाल मगलदास के मुकदम के 
साथ विश्ेद!/ कया। 
राजाआ के मामले में उसने उस्मान अली के सुकदसे के साथ विभेद ! 
क्या । 
मुकदमों वे इस लगातार त्रम का फ्ल यह था कि कानून वी स्थिति के 
विषय मे पूणतया अनिश्चितता फैल गयी और देश का वानून ठीक ठीक क्या है 


श्४ड 


इसवे' विषय मे जनिश्चितता होने से आधा हानिवारप और भागमक कोई दूसरी 
बाद नही हो सबती । 

इसके अतिरिक्त इन तीना ही फैसला मे एप जीव-त वानून, जा सरकार 
बी समाजवादी नीतिया मे मम में स्थिति थे, दाव पर चढाय गये । गोलकनाथ 
मुबदमे मे भूमि सुधार वे कानूत वो बैधता वा प्रशव था। बेब राष्ट्रीयकरण 
हमारे देश को वित्तीय ब्यवस्था वा इस प्रवार पुननिर्माण व्रत की दिशा भे 
एवं बड़ा कदम था जिससे वि उसको हमार दग मे इजारेदारा के नियत्रण से 
तिवाला जा सके और निर्णायव रुप से उस सरवार के नियश्रण और नेतृत्व 
में लाया जा सबे' । और, राजाओ वी मान्यता का वापस लिया जाना पुरानी 
सामसाज्यवाद परस्त सामन्‍्ती व्यवस्था ने अवश्ेेयों बे' उमूलन वे”! लिए अतिम 
चोट थी--रामाजव्राद और समानता वे लिए चोट थी । 
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श्र 


2. ४8वाँ और ४५वां सशोघन 


एव ओर बानूत के बारे मं यह अनिश्चितता और टूसरी जार हमारे दा 
मे सामाजिव ल्‍्पातरण के! साग म सडी हुई बाघाआ कौ हटाने की जाव 
इयकता क कारण संविधान मे २४वें और २५वें सशोधन क्यि गये । इन सचो 
धना से दो उद्देश्य पूरे करने के प्रयत्न किये गये 

(१) यह व्यवस्या वरना कि ससद का सशोघधन अधिवार इतना व्यापक 

हा कि वह सविधान के प्रत्यकः भाग और प्रत्येक अनुच्छेट म सशाघन 

कर सके । 

(२) उसके लिए यह सम्भव बताना वि वह साम्राजिक निर्माण की सारी 

प्रमुप योजनाजा का हाय म ले सके जिनके थाघार पर, यायातया मं 

कायूनी लडाइया द्वारा राके गये बिना भारतीय समाज का समाजवादी 

रूपातरण उपच्ब्ध विया जा सके । 

इसलिए इन दो सशांधना म॑ निम्नलिखित क्षेत्र लिये गये 

अनुच्चेट ३६८ को जिसम सशयोधन सम्यंधी अधिकार दिये गये है जौर 
भागे सद्योधित बिया गया ताविः बिता सदेह यह स्पष्ट हो जाय कि इस अधि 
कार के' उपयोग द्वारा सविधान के प्रत्येक अनुच्छेट और भाग म सटोधन किया 
जा सकता है। सयोधित अनुच्छेट का पाठ इस भ्रवार है 


श््द 


सविधान का सपोपन करने को सतद को हरित खौर उसके निए प्रश्यिः 
३६८ (१) इस सविधान में दिनों वात के होत हुए भी समाई अरनो 
सविधायी शक्ति का प्रयोग वरस्‍ते हुए इस सविधात बे उसी उपर का 
परिवधन, परिवतन अथवा निरसन वे रुप में सोधन, दा अनुच्छेद ग्रे 
दी गयी प्रक्रिया वे अनुसार वर सवेगी । 
(२) इस सविधान के सशोधन वा सूत्रपात उस प्रयोजन मे लिए विधेयय 
ससद के जिसी सदन म पुर स्थापित वरवे' हो किया जा सवेगा तथा जय 
प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन वी समस्त सदस्य-सस्या ये बहुमत से तथा 
उस भदन के उपस्थित और मतदान बरन वाले सदस्या ये टा विश से 
अगून बहुमत से वह विधेयक पारित हा जाता है तय वह राष्ट्रपति वे समहह 
रखा जायगा, जो विधेयय को अपनी अनुमति देगा और पर शविधतत 
विधेयक के' नियधवा के अनुमार सशोषित हा जावगा 
परतु यदि ऐसा काई सनोपन-- 

(१) अनुच्छेद ५४, भनुच्छेद 4५, बनुच्छेट ७१, अनुज” १६२, या 

अनुच्छेद २४१ में, अयया 

(स) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ ये अध्याय ५, या भाग श्ध्वे 

अध्याय १ मे, बयवा 

(ग) सप्तम अनुसूची वी मूचिया मे से विसी में, बबया 

(घ) ससद म राज्या वे' प्रतिनिधित्व मं, अथवा 

(ड) इस अनुच्छ” वे! उपयधा मे, 
वाई परिवतन बरना चाहना है तो ऐसे उपय्ध बरन यात्रे विधेयज से 
राष्ट्रपति बे' समल अनुमति मे लिए उपस्थित र्रिय जान मे पल उगे 
संशोधन के लिए राज्या म स बम से कम आधे राज्या थे प्रिधामदला 
का उस प्रयोजन के लिए उन विघानमडता से पारित सत्वा द्वारा थटं 
समथन भी अपेशित होगा ॥ 
(३) अनुच्छेट १३ वी बोई 


बात इस अनुच्छेद वे. अधीत विय गये हंसी 
सशोधन को लागू न होगी । 


सबसे पहुँने हाशिये पर दी गयी टिल्पणी वे सशोधन वो चोट धरती गहट 
है क्योकि पहले को टिप्पणी सिफ “सजिधान के सशाघा थे किए भी | है 
40४08 मुकदमे मे बहुमत ने इसी को आधार बाग पए गर्ग हा ! 
था कि इसमे छिफ भ्क्रिया बतायी गयी है उसवी झाक्ति गईीं गा हर छ 
दूसरे, अनुच्छेद ३६८ मे एक नया सण्ड जोड़ा गया जि # 
(३) है मातहत सविधान मे किये गये किसी सशोधत पर 
चया-२ हर 


लागू वे होना स्थापित हिय्रा गया । यह भी गालउतायव मुक्दम के के द्रीय तक 
वो काटने के लिए किया गया जिसम वहा गया या कि राविधान मे कोई 
सशाघन भी अनुच्छेद १३ के अब मे एक कानून है जौर इसलिए, उसका मृत 
अधियारों के अनुरूप होना पड़ेगा । 

२५व सदोधन वे' प्रथम भाग वा सारतत्य था “प्रतिकर” शाट की जगह 
“राधि ! शाट वा रसा जाना । दस प्रकार नया अनुच्छेट ३१ (२), साधन के 
बाद, दस तरह हा गया 


कोई सम्पत्ति सावजनिक प्रयोजन के जिए ही और केवल एसी विधि के 
प्राधिवार रो अनिवायत अजित या थविगृहीत वी जायगी जा सम्पत्ति के 
अजन या अधिग्रहण का, एसो राति वे बदले जा उस विधि द्वारा नियत 
बी जाय या जा एसे सिद्धाता के अनुसार अवधारित वी जाय और एसी 
रीति से दी जाय जो उस विधि मे विविदिष्ट हो, उपवध बरती है, और 
ऐसी कसी विधि पर किसी “यायालय मे इस आधार पर जापत्ति नहीं वी 
जायगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राश्ति पर्याप्त नही है जयवा 
ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद न दिया जा कर अयधा टिया 
जाना है 

परतु अनुच्छेल ३० के खड (१) मे निर्दिप्ठ विसी अल्पसस्यक वम द्वारा 
स्थापित और प्रशास्तित क्सी रिक्षा-सस्था वी सम्पत्ति के अनिवाय जजन 
के लिए उपप्रध करने से सबद्ध विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित 
बरंगा कि ऐसी सम्पत्ति के अजन के! लिए ऐसी विधि के अधीन जो राशि 
नियत या अवधारित की जाय वह ऐसी हा जो उस सड के अधीन प्रत्या 
भूत अधिकार को निवधित या निराइत न कर । 


उदृश्य स्पष्ट था प्रथमत उच्चतम यायालम ने “प्रतिकर शाद का 
राज्य द्वारा अधिग्रहण वी जाने वालो सम्पत्ति के वाजारी मूल्य के जथ म 
जिस तरह व्याख्यायित क्या था, उससे बचना, और दूसरे अदा की जान वाली 
“राशि (संशोधित अगुच्छेद में मूल महत्व का छद) के परिमाण का फसला 
पूरी सरह राज्य पर छोड़ना जऔौर उसको “यायिक पुनरीक्षण वे बारह कर 


देता । 
अनुच्छेद ३१ ग एक नया अनुच्देद था, जो इस प्रकार है 


अनुच्छेद १३ में किसी बात के होत हुए भी काई विधि, जो जनुच्छेट ३६ 
के खड (ख) या खड (ग) म उत्लिखित तत्वों को सुनिश्चित बरने वे 


श्प 


लिए राज्य की नीति वो प्रभावी वरत वाली हो, इस आधार पर शूय न 
समभी जायगी कि वह अनुच्छेद १४ अनुच्छेद १६ या अनुच्छेद ३१ द्वारा 
प्रदत्त अधिवारों में से तिमी से असमत है अथवा उसे छीनती या “यून 
ब्रती है, और जिस विधि से यह घोषणा हो शि बहू ऐसी नोति को 
प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी “यायालय मे इस आधार पर 
जापत्ति नहीं की जायगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहों करती 

परतु जहा एसी विधि व्विसी राज्य वे! विधानमडल द्वारा बनायी जाय 
बहा इस अनुच्छेद के! उपपथ उसे तब तक लागू न हांगे जब तवा कि ऐसी 
विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखित क्य जाने के पश्चात, 
उसी अनुमति न मिल गयी हा । 
[वाले पक्षरा में दिय गये अश को घमाधिराज केशवानाद भारती बनाम 
क्वेरल राज्य वी १६७२ की प्रादेश-याचित्रा (रिट पिदोशन) न १३५ म 
“यायालय ने बहुमत से अवैध घोषित कर दिया था (२४४ १६७३)] 


इस अनुच्छेद के अन्तगत हमारे सविधान के इतिहास म॑ पहलो बार एक 
निदेशव' सिद्धात का भूल अधिकारा स ऊपर रखा गया। 
अनुच्ठेद ३६ (ख्र) और (ग) इस प्रभार है 


राज्य जपनी रीति का विशेषत॒या एसा सचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप 
से-- 

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियत्रण इस 
प्रकार बटा हो कि जिस स सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, 
(गे) भाथिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन 
साधना का सवसाधारण के लिए अहितवारी केंद्रण न हो,” 


ये दो अनुच्छेट सरकार को भारतोय समाज के समाजवादो रूपान्तरण की 
दिशा म आगे बढाने का निर्देश देते है । नय॑ अनुच्छेद ३१ (ग) को जारी कर 
ससद ने यथाथत यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि व्यक्तिया के अधिकारा (जा 
तत्वत मूल अधिकार हैं) को अनुच्छेद ३६ (ख) और (ग) के अत्तगत सविधान 
के इस निदेश के कार्या वयन के रास्ते मे सडा नही होने दिया जायगा । 

सविधान मे ये दो सशोधन (२४वें और २४वें) गत वष (१६७२) के 
अतिम भाग में उच्चतम “यायालय में सुनवाई के लिए पेश हुए। और ६६ 
काय दिवसा तक सुनवाई के वाद, जो 'यायालय के इतिहास में सबसे लबी 


शै६ 


अवधि है, २४ अप्रैल १६७३ को, यानी मुर्य प्यायाधिपति सीकरी के पद मुक्त 
हाने से ठीक दो दिन पहले, निणय सुनाय गये 
ये विणय जो बुत मिला कर ग्यारह थे, एवं वार फिर मिश्ित किस्म के 
निवले--स्पष्टता और मतिश्रम वे मिश्रण । 
एवं ओर छे यायाघीज्ञा ने, “यायाधीक्ष राय के तैतृत्व में (वह उस्त समय 
याबाधीश थे), स्पप्टन व्यत्रस्था दी है 
(१) गोववनाथ मुक्तमे मं गलत फैसला दिया गया था और वह र 
क्या जाता है । 
(२) सविघान मे सशोघन वरन वे! विपय में सश्॒द की छाक्ति की कोई 
सीमा नही है, और चूक्रि अनुच्छद ३६८ म बतायी गयी प्रक्रिया वा सस्ती 
से पालन किया गया है. इसलिए २४वें ओर २५वें सयोधन पृणतया बंध 
हैँ । 
(३) अनुच्छेट ३१ ग मे यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करन वी जो 
व्यवस्था की गयी है, जिसके जरिय ससद ने इस वात वे' कि किसी विधेयक 
विज्ञेप में अनुच्छेद (ख) और (ग) को प्रभावी बनाया गया है या नहीं, 
“न्यायिक पुनरीक्षण पर जां पाबादी लगायी है वह भी बंध है । 
कितु जहा तक भय फंसला का सम्बंध है, उाम कोई सुसगतता या 
स्पष्टता अथवा कोइ समान सूप पाता कठिन है। निशवय ही उनमे से चार 
यायाघीणा पहले छे “पायाधीशों से इस मत पर सहमत थे कि गोलकनाथ मुकदमे 
मे फैसला गलत दिया गया था, मगर साता “यायाघीक्ष यह मतेश्रकद करे गे 
प्रतीत हाते है कि अनुच्छेद ३६८ में सशोधन वी शक्ति, जिस तरह वह रेडपें 
सशाधन से सर्नाधित क्या गया है, इतनी विस्तृत नहीं कि वह अपनी सीमा 
मे ऐसे सशोधनो को ग्रहण कर सके जिनस सविधान वा बुनियादी ढाचा और 
सरचना निशइत” (रह) हो जाय । मगर इस समाव तक के बावजूट, इन वाच 
अलग अलग फैसलो को पढने से यह पता नहीं चलता कि विशिचित रूप से कौन 
सा बुनियादी ढाचा और सरचना है जो इन -यायाघधीक्ों वी राय मे ससद वी 
स्योधन शक्ति से ऊपर और बाहर है तथा कौन से ऐस अनुच्छेद हैं. जितम 
सशाधन नहीं किया जा सकता । 
निश्चय हो, उनमें स प्यायाघीद्या खाना स्पष्ट कहते हैं. कि मूल अधिकार 
और सम्पत्ति अधिकार सविधान के ' बुनियादी ढाचे जौ सरचना का आगे 
नदी हैं। और अगर “मायाघीर राय के नेतृत्व वाले छे यायाधीणों वे इप्टिकाण 


१ प्रादेश याचिका न १३५, १६७२ धमापिराज केशवानद भारती बनाम बेरत राक 
शड ४ १६छ३ 


के साथ उनरा दृष्टियोग जोड दिया जाय, तो सविधान के भाग हे म सो 
घन के विपय में ससद था अधिकार स्पप्टत माय हाता है और गोलक्नाय 
मु+दमा दफ्न हो जाता है । 

मगर न्यायाधीश हंगडे और मुझजों फरमाते हैं कि मूल अधिकार 
“सतोधित” क्ये जा सकते हैं, ' रह” नहीं फिये जा सवते, हालाबिः उनवे' लम्बे 
फैसले मं यहू पता करना बठिन है कि “सशोधन” और “रद” वे वीच बहा 
रेसा सीची जाय । 

सशोधन के इस प्रश्न पर इन दो स्यायाघीणों वा सार निम्नलिखित है 


हमे विश्वास हा गया है कि ससद वो संविधान बे' बुनियादी तत्व या मूल 
पहलुओ वो, जेंस भारत की प्रभुसत्ता, हमारी राज्य व्यवस्था वा जन 
तात्रिव चरित्र, देश वी एवता, सविधान वे' अतगत व्यक्ति के लिए 
आरशित की गयी व्यक्तिगत स्वतश्रता वे सारभूत पहलू रह करनतया 
उनवा सारतत्व छीनते पा बोई अधिकार नही है। न ही संसद वो एव 
लोव“-क्ल्याणकारी राज्य तथा -यायपरक समाज वा निर्माण वरन सम्दधी 
निदेश को रद करते वा अधिकार है। 


इसलिए जा बात स्पष्ट नहीं है उसको और अधिव' अम्पप्ट बनाने वे लिए 
विद्वान 'यायाधीशा न आग जोड़ा 


ये सीमाए केवल उदाहरणात्मव' हैं, सर्वांगपूण नही, 


इस प्रकार न्यायाधीश लोग किसी भी समय अपनी मर्जी के अनुसार एसी 
बातें जोड सकते हैं जिनको वे सविघान के मूल तत्वों का अब महसूस बरें। 
और तब वितर “यायाधीशा ने निष्कप निकाला 


भगर, इन सीमाओं बे बावजूद, इस पर सदेह नही क्या जा सकता कि 
शोधन अधिवार एक व्यापक अधिवार है ओर वह सविधान वेः प्रत्येक 
अनुच्छेद तथा प्रत्येक भाग पर लागू होता है। (जोर मेरा) 


मेरा रुपाल है वि यह बात “यायपूवव' कही जा सकती है कि “यायाधीश 
हगठे और मुसर्जी द्वारा अपनाये गय इष्टिकोण स स्थिति उससे भी अधिक 
जिगड गयी जितगी कि गोलकनाथ मुकदम वे फैसले के कानून वन जाने वे' 
समय थी | भोलकनाथ फैसले म उच्चतम ययायालय ने कम से कम यह मत तो 
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प्रकट किया था वि मूल अधिकार का छोड कररोप प्रत्येक अनुच्छेट मे 
सद्योधन क्या जा सवता है--यह स्थिति सुनिश्चित थी और इसी का सुधारत 
के लिए २४वा सशोवन पारित क्या गया था । 


मगर अब एक नयी अवधारणा आ गयी--मुल तत्वा या बुनियादी पहलुआ 
की अवधारणा, जिसम मूल अधिकार झामिल प्रतीत होते है जौर साथ ही उसम 
हर अय बात भी झामित्र हां सकती है जिसके विषय म॑ -यायाधीश महसूस करें 
कि उसको शामिल किया जाता चाहिए। जौर ये मूत तत्व भी सशोधित किये 
जा सवते हैं बशर्तें कि उह 'रद्द/ न किया जाय या उनका “सारतत्व”न 
“छीवा जाय । 


न्यायाधीर झेलत और ग्रावर मे भी कोई भिन दृष्टिकोण नहीं अपनाया। 
उहोने ऐसी बाता की सूची थुरू वी जितवो वे “सर्वधानिक ढाचे के मूल तत्व हे 
बहो है और चेतावनी दी कि “इह सूचीबद्ध नही किया जा सकता, लेकिन 
उदाहरण रूप म प्रस्तुत क्रिया जा सत्ता है । ओर किर उहाते निम्नविखित 
सूची दी 


(१) सविधान वी सर्वोच्चता । 

(२) सरकार का जनतातनित जौर सधदीय स्वरूप तथा देश कीं प्रभुसत्ता। 
(३) संविधान का धप्रनिरपक्ष और सधीय चरित्र । 

(४) विधानमडल कायपालिका और “यायपालिका के अधिवारा का 
सीमाकन । 

(५) भाग ३ में दिये गय मूल अधिकारा और विभिन स्वतनताओं 
द्वारा आरक्षित व्यक्ति व सम्मान तथा भाग ४ मे सम्मित्रित कल्याणकारी 
राज्य के निमाण वा निदेश । 

(६) राष्ट्र वी एकता और अखडता । 


यहा भी हन एक अध्पष्ट हिवति में छोड़ टिया गया है जो यागाधीणा 
की इस चेदावनी से कि ये छे सूत्र उदाहरणात्मक मात्र हैं सर्वागपूण नहीं भौर 
अधिक अस्पष्ट हो गयी है । 

और फिर “यायाघीर हेगड़े और मुखर्जी की ही तरह म्ायाधीशा का 
अतिम उपहार यह है कि अनुच्छेद ३६८ के अधिकार इतने काफी विस्तृत हैं 
कि सविधान के प्रत्येक अनुच्छेट कै सगोधन बी इजाजत मिलती है. जय तक 
कि उसके मूत्र तल रह नही किये जात या उनकी अस्मिता नहीं छीनी जाता 
“-इसता अथ जा भी हा। 
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मुर्य ्यायाधिपति सीदरटी भी ऐसा मूल ढाचा जा सशाधन वे अधिकार 
से बाहर है, मिम्तनलिखित बातों से निमित बताते हैं 


(१) सविधान वी सर्वोच्चता । 

(२) सरकार का जनतात्रिक और ससदीय स्वरूप । 

(३) संविधान का धमनिरपेक्ष चरित्र । 

(४) विधानमडल, कामपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों का 
पृथक्क्रण । 

(५) संविधान का संघीय चरित । 


न्यायाधीश जगनाथ रेड्टी इस वात को और भी सामाय शब्दों में पेश 
करते हैं। उनकी स्थापतरा निम्नलिखित है 


अनुच्छेद ३६८ के अत्गत सक्ीधन के अधिवार काफी बिस्तृत हैं, विश्तु 
इतने काफी विस्तृत नहीं कि ये इस तरह पूणतया रह कर देंया रह 
बरतने के बरावर हो जायें या इस तरह सारतत्व छीन लें या नप्ट कर दे 
कि उत मूत अधिकारा मे से विसी को या सविधान के बुनियादी ठाचे के 
सारशभृत तत्वा को और उसकी पहचान को नष्ट कर दें । 


और फिर थोडा ढाइस बघाने के लिए “यायाधीज महोदय ने जांडा 
इन सीमाआ के भीतर सयद प्रत्येक अनुच्छेद को सथोधित कर सबती है। 


स्पप्ठ ही इन छे यायाधीशो की घोषणाआ में से ऐसा कोई सुनिश्चित या 
स्पष्ट भौर बोधगम्य नियम प्राप्त करता असम्मव है जिससे यह समभन वा 
विश्वसनीय आधार प्राप्त हो जाय कि सशोधन का अधिकार ठीक ठीक' क्तिना 
व्यापक है. उसकी सीमा कहा त्तक' पैवती है और कक्‍्य हम उस सीमा को 
पार करते तथा वजित क्षेत्र मं प्रवेश करते माने जायेंगे, यानी दि विस 
सूरत मे यह माना जायगा कि सविधान का मूल ढाचा रह क्या जा रहा हैं 
या उसका सारतत्व छीता जा रहा है । 

इसलिए यह स्पष्ट है वि यदि दत छे जायाधीशा वा दरप्टिकोण “घायालय 
का प्रधान इप्टिकोण बन जाता तो संविधान मे सशोधन सम्बंधी ससद वे 
अधिकार-जेत्र के मामले मे पूण जनिश्चितता फैन जादी और यह अभिदिचतता 
उससे भी अधिक ऊची श्रेणी वी होतो जो गोतवलाय के फंसने वे बाद पदा 
हुई थी। 


श्३े 


स्पष्ट है कि अगर अतिम छे 'यायाघीशा का इृष्टिकोण -्यायालय का 
प्रधान दृष्टिकोण बन जाता तो कानून की स्थिति के विषय मे अनिश्चितता 
न सिफ जारी रहती, वल्कि और अधिक बढ जाती । 

इसजिए जहा तक प्यायालय वे भविष्य का प्रश्न है, यह एक महत्वपरूण 
प्रशम था | हमारी जनतात्रिक व्यवस्था वे' स्थायित्व और प्रगति के! लिए कानूत 
की स्थिति के विषय म स्थिरता ओर निश्चितता एक जीवन्त प्राथमिक शत 
है । और इस तरह की निश्चितता एक ऐसी “यायपालिवा से ही सम्भव है जो 
अपने फँैसलो के विषय म॑ सुस्पष्ट होती है, यथासम्भव कम से कम बात अस्पष्ट 
और अनिश्चित छोडती है और अपनी बुनियादी स्थितिया का समय समय पर 
बदलती नहीं और उनमे भिनता पंदा नही करती । 

हाल के मामल म॑ उच्चतम “यायालय के फैसले से अब स्पष्ट है दि 
गोलक्नाथ मुकदमे का पैसला गलत था, स्पष्टतया गलत था। उस मामले में 
जो तैरह “यायाधीश फँसला करन बैठे थे, उनम से दस न यह मत व्यक्त क्या 
था, यानी वह लगभग संवसम्मत मत था। लेक्नि उस फ्सले से सर्विधान वी 
व्याख्या मे जो अनिश्चितता पैदा हुई उसके कारण देश को भारी क्षति पहुची । 
और निश्चय ही अब जब कि यायालय ने उस फंसले स अपने को अलग कर 
लिया है, उसका मुख्य दायित्व और क्तव्य यह होना चाहिए वि इष्टिकोण सम्बंधी 
उस स्थिरता को वह पुन॒प्रतिष्ठित करे, जो उस विनाशक फैसले से पहले 
अस्तित्व मे थी । 


र्ड 


8, जनतौात्रिक व्यवस्थाओ में 
न्यायाघीशों का सचयन 


हमे व्यक्तियों को चुनते मे जो यायालय मे नियुक्ति के लिए उपयुक्त और 
योग्य हो, राज्य के व्यापक सामला पर और आज भारत में हमे जिन 
निणयवारी सामाजिक आाधिक समसस्‍््याआं या सामता करता पड़ रहा है, उन 
पर उनके रष्टिकोण का मूल्याकन करता भी महत्वपूण है। अगर न्यायाधीश 
वो इस निगाह से देखा जाता है कि वह तक के शुद्ध प्रकाश से निदेशित होता 
है, उसका अपना कोई इृष्टिकोण नहीं होता--विशेषकर आधिक नीति के 
मामलों मे---तो यह जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा करना होगा। 


पचास वप से अधिक समय पहले एक महान अमरीकी न्यायाधीश बेंजा- 
मिन वार्डोञ्ो ने लिखा था 


हम सब में एक प्रवृत्ति धारा होती है, उसे आप दशन कहे या ने बह, 
जा विचारों और शियाक्षलापा का एक सगति ओर दिद्षा प्रदान करती 
है । यायाघोद्य भी अय प्राणिया वी भाति उस धारा से बच नही सकते । 
सारी जिंदगी ऐसी शक्तिया उनवे साथ खीच-तान करती रहती हैं. जिःह्‌ 
वे पहचानते नहीं और जिनको वे नाम नहीं दे सकते--जैसे, विरासत भे 


सर 


मिली सतोदेत्तिथा, परम्परागत विश्वास, अजित आस्याएं, और इन सर 
का परिणाम होता है जीवन सम्बवी एक इधप्टि, सामानिदा आवश्यव 
ताआ वी एक अवधारणा, एक भावता जिस जेम्स वे शब्टां मे "ब्रह्माण्ड 
वा सर्वाग बल प्रयाग और दवाव” बवहते हैं जा, उस समय जब कि तक 
सुचार ल्‍प में संतुलित डिये जाते हैं, यह तिधारित करते हैं कि चयन 
बया होगा ॥ 


इसलिए “यायालय म नियुक्ति वे लिए प्रस्तावित व्यक्ति के “दशन/' 

“ जीवन सम्पाधी इप्डि” और “सामाजिक आवश्यक्ताआ वी अवधारणा” की 
परीक्षा करता महत्वपूण है। नियुक्ति वे लिए प्रस्तावित व्यक्ति वा दशन वी 
अवहेलना या उपेशा करना मूखता से अधिक चीज होगी, क्योकि अतिम 
विश्लेषण मे जब “तव सुचार रुप से सवुलित विय जाते हैं" तो यह यायाधीष 
का दशन ही होता है जो यह निर्धारित करता है वि उसता “चबन क्यों 
होगा ।/ 

हमें अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए । “यायाधीशा के! भी अपने विचार 
होते है--+राजनीतिक, आधिक और सामाजिक प्रइना पर। और जब वे 
उच्चतम 'यायालय वे सदस्य बन जाते है. तब वे उच्चतम सावजविक महल 
है मुख्य मसला पर फैसले देते हैं जिनमे उनके राजनीतिक जाधिक और 
सामाजिक विचार एक महत्वप्रृण भूमिका अदा क्ये विना नहीं रहते । 

उच्चतम “यायात्रय के मुर्य यायाधिपति पतजति श्वास्त्री मं जब विंस्त 
लिखित बात कही थी तब इसी विदु पर बल दिया था 


यह अपरिहायें है कि फैसले म भाग लेने वाले यायाधीयों के सामार्चित 
दाव जोर सूप सम्बधी मातदण्ड एक महृत्वपूण भूसिवा अता वर । 


इस मामले का राष्ट्रपति थ्योडोर रूजवेल्ट ने ८ दिसम्बर १६०८ कीं 
अमरीका की संसद के शाम भेने गये अपने सदेखश मे जिस प्रवार रखो, 
उसमे बेहतर या स्पष्टतावाली तरीके से पायद अय किसी ते नही रखा 


५ 

१ “दिनेयर ऑफ़ दि जुटीराल प्रॉसल! ( यायिद प्रक्रिया को अहति ) सोम 

“या।रवानमाला पृष्ट ११ यह यारवानमाला बेजामिन एन कार्बोश्नो ने जो 4६ मे 

अमरीरा के उच्यतम यायालय के सदी (एसोशियेट) यायाधीश पद पर रहे 

(ह६३२ १६५5), १६२० म॑ येल विश्वविद्यानय मेँ दी थी और उसझो यादिरें 

मत्तिप्प की काये प्रति पर कलासियी योगडान माना जाता है. भअपेवाहा तसा 
डड़रण परिशि ८ १ मे दिया गया है 


६ 


हमार देख मे मुरय बालू विर्भाता शायद यावाधीर हो सपते हैं भोर 
अर्मर होते हैं क्योरि' सत्ता दा अन्तिम पद उद्धी वा है। हर बार जब ये 
झनुयध, सम्पृ्ति, निहित अधिवारा, बानून बी देध प्रथिया और स्वतभता 
मी व्यास्या बरते हैं ठर वे आरश्यव धप से सामानित्र देशय वी शाह 
च्यवस्या को वानून वे जगो वे. रूप म वध बात है, और चूत एमी 
व्याध्या प्रलभूत होती है, व समस्त बालून निर्माण प्रक्रिया बोटिणा देते 
हू। आर्थिक और सामाजिक प्रश्ना पर “यायालया मे फैगते उनदे आविए 
और सामाजिर' दपव पर निमर मरते हैं, और बोतयी शदी में अपनी 
जनता वी शाततिपूण प्रगति वे जिए हम सर्वाधिरः आमारी हृगि उो 
न्यायाधीशा वे” जो बीमवी सदी वे! आधिर' और सासाजिय देशन ने 
समयव हैं, उस दशन वे नही जो बापी जे पहले पुराता पड़ चुत है 
भर जो स्वप आदिम आधितव परिस्थितियों की उपज था । 


इस निष्यप पर पहुचने वे! लिए दि. यायातय में विसशा नियुक्त विया 
जाना चाहिए और विरेत्॒त इस विव्कप पर पहुचने वे लिए हि उयवात प्रधान 
किस बनाना चाहिए, य सभी बातें संगत हू। विसी भी देश मे इतिहास के हर 
चरण मे जब कमी उच्चतम “यायिक पद पर नियुक्ति वे प्रष्न पर विचार शिया 
गया, नियुक्ति अधिवारी सदा उन वत्तव्या का जो देश वे! सामने उपस्थित होने 
हैं, उस दिशा का निम्म दश बढ़ना चाहता है और “वक्त वे! तवाजे” या 
घ्यात रखता है | विधेषप्र, विसी भी एग्ली-सेक्सव देश में उच्च “पापिय' पा 
पर नियुक्तिया पदोखति या वरिष्ठता वे आधार पर नही वी भ्मी । वास्तव मे, 
इस पश्त पर राष्ट्रमण्डद वे विभित देशों और अपरीका की स्थिति वा 
अध्ययन पानवधव' और लाभप्रद है । 

हमारे यायालया मे दुनिया के जिन मुख्य दो के फैलता और हआाओो की 
अवमर चर्चा की जाती है, वे हैं अमरीका, ग्रेट व्रिटेन, बनाडा और आस्ट्रेलिया । 
और, इन चारा दंश्षीं में ऐसी क।ई परम्परा नही है दि जिसके अनुसार याया 


धोधा का 'यायिउ व्यवस्था के उच्चतम प्द पर शृदम बब्बदम वदोनत बरोे 
हुए नियुक्त क्या जाता हो । 


सयुक्त राज्य अमरीका 


अमरीका में "याधिक नियुक्तियी वा पार्टी की विचारपारा वे' जाधार पर 
किया जाना स्वोडत है । १६३३ से १६७१ वी जवधि में उच्चतम "यायातय 
में २६ यायाघीरा नियुक्त कये गये। इनमे से २२ भत्ताघारी राष्ट्रपति की 
पार्टी के थे, चाहे यह पाठों रिपिक्िविक्न हो गा डमोमंट। राष्ट्रपति प्रेतनलिन 


६30 


हज़बेल्ट ने, जो बारह वष तक राष्ट्रपति रहे, नौ न्यायादीश नियुक्त किय थ॑ 
जिनमें से आठ उनकी पार्टी, डेमोक्टिक पार्टी, के ये 
एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है 


राष्ट्रपतियो ने उच्चतम -यायालय के लिए विशेष व्यक्तिया वो क्यों चुना, 
इसके कारण भिन भिन हैं। नियुक्ति निर्धारित करने म॒ अक्सर विचार 
धारा ने महत्वपूण भूमिका अदा वी है, कितु प्राय बुछ अय तत्व भी 
उतने ही निणयकारी प्रतीत होते है। राजगीतिक' पारितोषिक, व्यक्तिगत 
मैत्री पार्टी को सेवा और यहा तक कि पहले का ययायिक अनुभव उच्चतम 
न्यायालय की नियुक्तिया को सही ठहराने के लिए बड़े वारण रहे हैं। सभी 
राष्ट्रपतियो ने उच्चतम -यायालय के अधिकाश सचयन स्वय अपनी राज 
नीतिक पार्टी के सदस्यो मे से क्य हैं। कितु यह भी रिवाज रहा है कि 
प्रत्येक प्रमुत राजनीतिक पार्टी का कम से कम एक सदस्य उच्च पद पर 
रखा जाय और इस आवश्यकता ” को पूरा करने के लिए राष्ट्रपतिया ने 
समय समय पर “पार्टी से वाहर” के यायाघीशञ चुने । 

(जोयल वी ग्रासमैन, ' पालिटिक्स आफ जुडीशल सलेकान”) 


इसलिए स्थिति स्पप्ट है । ययायाघीश जितना अपन न्यायिक चान और 
कौशल के कारण चुने जाते है उतना ही अपनी राजनीतिक विचारधारा ने 
कारण भी १ 

अमरीकी पाण्डित्य की सर्वाग सम्पनता की विश्विप्टता के साथ स्टुअट 
नागेल से “राजनीतिक पार्टी से सम्बंध और यायाधीशो क॑ फैसले” वा विश्ले 
पण किया है। विस्तृत विचार के वाद नाग्ेल ने देखा कि “१५ तरह के मुकदमो 
में (लेखक ने तमाम तरह के मुक्दमो को इन १५ श्रेणियों मे बाटा है) रिपब्लि 
कस “यामाधीशों की तुलना मे कही अधिक हद तक डेमोक्रटिक “यायाधी”ो ते 
अपने-अपने “्यायालय] मे जौसत से ऊपर ऐसे फैसले किये जिनको एके उटीर 
पश्मी दिशा मे माना जा सकता है ।” 

इसलिए उनका निष्कप है कि रिपॉविकन यायाघीशा की तुलना मे डेम्नी 
प्रॉटिक यायाघीशोंसे अधिक आज्ञा की जा सकती है! कि वे प्रस्तावित उदार 
पथी इप्टिकोण का समथन करेंगे और इसलिए स्पप्टत एक डेमोक् टिव राष्ट्र 
पति एक डमोनट को प्यायाधीद्य गियुवत करना पसद वरेगा, और यह नौद करना 
महत्वपूण है कि उदार या रडिपयी होने वी यह 'सम्मावना इष्टिकोण मस्‍्वतत्रता 
और “यायिदर ईमानदारी के अमाव से नही पैदा होती वल्कि इसके विपरीत 
सम्बंधित “यायाघीश के मुलमभूव दशन और इष्टिकाण से पंदा होती है। उच्च 


ह4/ 


राजनीतिक नियुक्तिया तया “यायाधीशमण्डल (बेंच) के बीच घनिष्ठ सम्बंध 
हाल के दो उदाहरणा से सिद्ध होता है । 
हाल में अवकाश प्राप्त मुख्य यायाधिपति वारे। १६५४३ भ इस “यायिक 
पद को ग्रहण करने से ठीक पहले बे लिफोनिया के रिपब्तिकन राज्यपाल थे। 
१९४८ भें वह जान डेवी के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीद- 
बार ये और १६५२ के रिपब्लिक्न सम्मेलन मे जनरल डवाइट आइजनहावर 
के जवदस्त समथक थे । 
उसी 'यायालय वे “यायाधीश विलियम ओ डगलस प्रोबलिन रूजवेल्ट के 
“यू डील' काल म वाक्षियटन मं सरकारी ऋण तथा मुद्रा विनिमय आयोग के 
अध्यक्ष रहे ये और अपनी नियुक्ति से ठीक पहले तवः डेमोकटिव पार्टी मे सशक्त 
राजनीतिक शक्ति थे। इसी प्रतार अमरीका बे' उच्चतम य्यायालय तथा अय 
संघीय न्यायालया, दोनो के ही अनब आय “यायाधीश किसी न किसी समय 
अपनी नियुक्ति के समय तय मत्ताघारी पार्दी से घनिष्ठत सम्बाधित थे और 
राय स्तर पर नियुक्त श्य गये “यायाधीशा वे' मामले म यह सम्पघ अक्सर 
और अधिक घनिष्ठ रहा है। 


इसलिए इन नियुक्तियों का निकट से पयवेशण करने वाले एक विद्धान ने 
टिप्पणी की है 


निश्चय ही, अमरीकी उच्चतम “यायालय वे' सामन जो सावजनिव' प्रश्न 
आते हैं, उनकी प्रद्ृति और “नियत्रण तथा सतुलन” वी अमरीकी व्यवस्था 
में सरवार वी तीसरी शाखा के रूप म उसकी सर्वेघानिक भूमिका से आम 
तौर पर यह निदेनित होता है कि उसके पदाधिकारी सावजनिक जीवन 
से, विशेषकर उस यायालय के नीति सम्कार के प्रदाश मे, भरती किये 
जायें । 


(“कर्नेडियन कास्स्टीच्यूशनल ला इन ए माइन पसपेकिटिव/, गुनिवर्सिटी आफ 
योरटो प्रेस, १६७०, पृ ३४६) 


राजनीतिक विचारधारा और इ्प्टकोण के आघार पर 
करने रे यह पद्धति जनतात्रिक व्यवस्था मे कैसे उचित 0३ 2९५ 
कक कफ पार्टी का अपना सुल का राजनीतिक दशन और अपनी 
अप कहर है तया इसी तरह प्रत्यक “यायाधीश के, अपने ही तरीवे शे, 
अपने सम ९ शृवधारणाए, अपना दशन और जीवन इष्टिकोण, होता है । 
के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जिस चीज पर वल दिया (जिसवना उछ्चर 
ँप्ठ २७ पर दिया जा चुका है) था, यह था कि -यायाघीज्ञ समेत द्टर थ्यां 


््जुह 


का अपना दशन होता हे और वह दरन महत्वपूथ है, यरीला यह करनी होती 
है कि रूजवेत्ट के शब्दों म, वह 'बाफी अरमे पहले पुराता पड बुत देन” है 
जा पीछे की थोर देखता है या एक आधुनिक दसन है जो आग की और 
देखता है। 
एक वार फ़िर यायावीद्य वजामिन एनं कार्डोजो की क्‍्लासिकी कृति 
दि नेचर आफ दि जुडीशल प्रासस ” (“यायिक श्रक्रिया की प्रदृति', जो बहुत 
पहले, १६२१ मे, प्रकाशित हुई थी) स वे शब्द उद्घत करें जिनका भाषा के 
सोदय और विचारा की परिणुद्धि, दोनों के मामले म, चायद ही कोइ मात दे 
सका है। उहोने लिखा है 


चेतना की गहराई में नीचे अगर शक्तिग्रा है रचिया और अरुचिया 
पूववृत्तिया और पूवग्रह, मूल प्रदृतियों जौर भावावेगा तथा आदतों जौर 
विश्वासो की गुत्यिया, जो मनुप्य का तिर्माण करती है वह चाह यागा 
धीश हो या वादी प्रतिवादी । वटी कामना थी कि इस विपय का जौर 
अधिक अनुशीलन कर। क॑ लिए मेरे पास समय और अवसर होता | जैसा 
भी हो, मैं यहा उसके' अस्तित्व के विपय में स्मरण कराने से जप्रिक 
कुछ नही कर सकता । दस विपय के विचार विनिमय में या झायद उस 
पर विचार करने से इनकार करने मे, स्पप्टवादिता की कुछ ऐसी कमी 
है मानो इस वात वी याद दिलाय॑ जाने से कि याबाधीय भी मानवीय 
सीमाआ के अधीन है. उनके प्रति सम्मान और विश्वास समाप्त हो 
जायगा ।' मुझे गौरव की अवधारणा मे सदह नहीं है जो उहू परेश्यात 
और दिया भ्रमित करने वाली शक्तिया के बहाव से अलग और बाहर 
विशुद्ध तकबुद्धि के ससार म॑ पहुचा देती है। तब भी अगर “याय्रिक 
प्रक्रिपा के मेरे विश्लेषण मे यथाथ का लेगमात्र आय भी है तो वे उसे 
हिमानो और सुद्रर शिसरा पर अकेले खडे नही पाय जा सकते, और अगर 
हम यह कह कि वे पाये जात है तो इस वात से हम सत्य के लश्य की 
सहायता नही कर सकते । जो भारी ज्वार भाटे और घायए शप मनुष्या 
को सराबोर क्िय रहती हैं वे अपने रास्ते से हट कर यायब्राधीशा की 
परूश कर नही निकत्र जाती | (पृष्ठ १६७ ६८) । 


जिम वह्तुपरकवा और ईमानदारी से अमरीका के महानतम्र यायिक 


१ में समभता हू कि यह तीसी मयर विनम्र दीझा आत भारत में चल रहे बाद विवार 
पर भी भली भाति लागू हो सस्ती है 


डे 


मस्तिष्क मे से एक सवमाय विद्वान में इन किचित नाजुक समस्याओं का 
सामना विया और उनवी परीक्षा की, उससे शायद भारत में हम लोग भी 
सीज सकते हैं । 


ग्रेंट ब्रिटेन 


ब्रिटेन मे मायाधीशा यो पदोनत्ति देन वो वोई स्दीवृत पद्धति नहीं है ॥ 
आम तौर पर अगर एक व्यक्ति काउटी (मडल) यायालय वा यायाघीश 
मियुवत हो जाता है तो बहू काउटी “यायालय का “यायाधीश बना रहता है 
और उसी पद से अवकाश ग्रहण बरता है ॥ ऐसा लगता है कि स्िफ एक बार 
एक ऐमे “यरायाधीश को उच्च प्यायालय में नियुवत क्या गया था । 

कितु वरिष्ठ यायाधीशा म स उच्च प्यायाजय से अपीज “यायालय के 
लिए, अथवा उच्च “्यायालय या अपील “यायालय स राज सभा (हाउस आफ 
लॉडस) वे! लिए पदानति की जाती है । इन तीना ही सायालयो मे स प्रत्येक 
मे सीधी निर्युत्तिया वी गयी है और अपील “यायालय या राज सभा वे रिक्त 
स्थान वी भी पूर्ति अवसर उच्च “यायालय के बजाय ववीलो म से की जाती है । 
तक यह है कि उच्च “यायालय वा एक अच्छा “यायाधीश मुख्यत विचारण 
(ट्रायल) “यायाधीश होता है और यह आवश्यव' नहीं वि विचारण पयायाधीरा 
अपीलेट के काम मे भी अच्छा यायाधीश सिद्ध हो ओर विपरीतत भी यही 
बात है। 

सेबिन यह नही है कि इगलड मे राजपीतिक दावा! वी उपेक्षा बी जाती 
है। आर एम जेंब्सम ने अपनी पुम्तव ' दि मशीनरी आफ जप्दिस इन इगज़ड 
('इगर्लण्ड में यायतत्र') पृ २०६-२१० पर लिखा है 


श्रेप्ठतम पद, लाड चीफ जस्टिस वा पद, राजनीतिक सेवाओं के लिए लग 
भगर एक पारितापिक होता है । 


और जंक्सन ने आग॑ टीका की है 


इसलिए राजनीति न केवल “यायिक पद मे वृहत्तर परिवतत ला सकती 
है बतिक और अधिक वाछनीय पदों तक भी प्रत्यक्षत पहुचा सकती है । 
पदोमति की व्यवस्था से शायद और भी अधिर बुरे परिणाम हांगे | एड 
बार व्यक्ति -यायाघीद्ञ वन जाय तो उस्ने यथासम्भव स्वतत्र बनना 
चाहिए, अगर अपने यायिक आचार से सरकार को प्रसन कर वह पदो 
जनति प्राप्त व॒रता है तो यह हमशा सम्भव है कि वह सदा अपनी भावी 


ड्रु 


उनति की ही बात सोचता रहेगा । पदोनति की आवाक्षा झायद फ्रासीसी 
“यायपालिका का सबसे अधिक निवल अग है, एक छोटा यायाधीर यह 
महसूस कर सकता है कि अगर वह अपने सेवा विभाग के प्रधाना का 
ध्यान आक्धित नही करेगा तो उसको नज़रदाज क्या जा सकता है और 
बह अपने मौजूदा ग्रेड मे ही रह जायगा । इगलैण्ड मे नियुक्ति के राज 

नीतिक दावों के दबाव कम से कम उस समय समाप्त हो जाते हैं जब 
नियुक्ति कर दी जाती है। ऋण अदा हो जाता है और राजनीतिक 
हिाब क्ताय बंद कर दिया जाता है। 


इगलण्ड में उच्चतम 'यागमिक पद के सचयन को राजनीति किस हद तक 
निर्धारित करती है इसको जिस तरीके से १६२० में लायड ज्याज की सरकार 
के एटर्नी जनरल सर गौडन हेवट मुग्य “्यायाधिषति बने, उससे देखा जा सकता 
है । उस समय जब लाड रीडिग मुस्य “यायाधिपति थे, सर गौडन हवट ससद 
म्‌ लायड ज्याज के दाहिने हाथ थे। लाड रीडिंग, जिहोने १६१३ में मुरय 
नयायाधिपति के पद की पूर्ति की थी, कसी राजनयिक पद या अय उच्च 
राजनीतिक उत्तरदायित्व के आकाली थे और उनके उत्तराधिकारी का प्रश्त 
विचाराधीन था। 

उसप्त समय लायड ज्याज ने हेवट से पूछा कि क्या उ'ह प्यायिक या कानूनी 
पद में कोई दिलचस्पी है और उहं स्पष्ट उतर मिला “मेरा उत्तर बहिचक 
रूप से, यायिक पद के पश्त में है ।” 

लायड ज्याज के प्रश्त का जथ स्पष्ट था और वह इस सवमाय परम्परा 
से पैदा होता था कि इग्ेण्ड के मुएप यायाधिपति पद के लिए पहली तरजीह 
एटर्नी जनरत को मिलती है । 

एच जी हैनबरी ने अपनी पुस्तक “इगलिश कोट सर आफ ला” ( इगलेण्ड 
के' यायालय ) मे इस प्रणाली का वणन इस प्रकार किया है 


लाड चीफ जस्टिस (मुख्य ययायाविपति) की नियुवित अय यायिक 
नियुक्तिया से भिन होती है। वह प्रधान मत्री के हाथ म॑ है और जब 
बह पद रिक्त होता है तो पार्टी व्यवस्था की प्रयाआ के अनुसार इस 
पर दावा एटर्नी-जनरल के पक्ष मे जाता है जो सम्राट का मुस्य यायिक 
सलाहकार होता है और मश्रिमण्डल का प्रमुस सदस्य भी होता है 
हालाकि आम तौर पर वह मत्रिपरिपद (कविनेट) जा सदस्य नहीं होता। 
(पू १६४ ६५)। 


इ्२ 


कितु लायड ज्यॉज, हेवट को खोना नही चाहते थे क्‍्याररि, उनके अपने 
ही शब्दा मे, हेवट उनके लिए “परम जावश्यक” थे। हेवट बड़े प्रतिमाशाली 
ससदवेत्ता थे और लायड ज्याज लोक सभा (हाउस आफ कॉमस) में अपने दल 
के उपनेता के रूप मे लगभग उन पर ही भरोमा करते थे । 

कुछ समय तक लायड ज्याज ने फैसला स्थगित रखा, लेक्नि अन्तत 
भामला मिर तक आ गया वयोवि लॉड रीडिंग को भारत का वाइसराय वना कर 
भेजने का फैसला किया जा चुका था। फिर भी प्रवान मत्नी महोदय हेवट को 
न्यायालय मे भेजने के' लिए राजी न थे ओर इसलिए एक वीच वा रास्ता 
निकाना गया जिसके अनुसार -यायाधीश ए टी लॉस ने, जिहोने वाद मे॑ लाड 
ट्रेवेथिन की पदवी ग्रहण को, मुख्य यायाधिपति का पद इस वायदे के साथ 
सभाला कि ज्या ही ससद के भग होने का समय आ जायगा, वह पद से इस्तीफा 
दे देंगे और हेवद के लिए राज्ता साफ वर देंगे । कुछ समय बाद हो जब लोक 
सभा भग वी जाने चाली थी तो जायड ज्यॉज ते विविध रीति से हेवेट को 
दिया गया अपना वायदा निभाया, जिसका वणन हेवट की जीवनी के लेखक 
रॉय्ट जकसन ने इस प्रवार क्या है 


लेकिन लायड ज्याज ने मूल इकरार पुरा क्रिया गिना कसी समारोह के 
परित्यक्ञत ट्रेवेथिन ने स्वय अपने इस्तीफे का समाचार टाइम्स अखवार मं 
पढ़ा, और यायपालिया के सार्याधित्र सम्मानजनर स्थायी “धायिक्र पद 
पर आसीन होते हुए हेगट ने वावत वष की आयु मे अपने जीवन की 
महत्वाकाक्षा पूरी बी ।' 


इस तरह स्पष्टन इंगलण्ड में ्यायाधीशा के सचयन म॑ वरिष्ठता या पदो- 
ननति वा कोई खास घ्यान नही रखा जाता । 
आस्ट्रेलिया 


जस्ट्रेलिया मे “यायिक ढाचे म एक ओर उच्चतम राष्ट्रमण्डल “यायात्रय, 
आस्ट्रेलिया वा उच्च पयायालय है तो दूसरी ओोर राज्या म॑ सर्वोच्च ययायालय 
है 

१६०३ जोर १६६५ वे! दोच आस्ट्रेलिया म सात मुख्य “यायाधिपति 
नियुक्त क्ये गये पे । मुख्य यायाधिपति तियुक्त हाने से पहले इनमे से दो 
प्रतिनिधि सभा (जो हमारी समद वो तरह है) के और सत्रिमडल के सदस्य 


३ रॉडंट जैससन वी पुस्तक दि चीफ + प्‌, १४४ 


नया ई ह 


थे । एक व्यक्ति -यायाधीश नियुक्त होने से पहले प्रतिनिधि सभा का सदस्य 
और मत्री था हालाकि बाद में उसे मुख्य यायाधिपति के पद पर पदोनति 
दी गयी । दो आय सदस्य मुस्य “यायाधिपति बनने से पहले राज्या की विधान 
सभाओ के सदस्य थे और इन दोनो मे से एक राज्य सरकार में मत्री भी 
रहाया। 

इसलिए यह स्पष्ट है कि मत्री पद पर रहने समेत कसी राजनीठिक 
पार्टी से सम्बंध होना उच्च यायिक पद के लिए कोई बाधा नही है। ०्ट्रे 
लिया के वतमान मुख्य “्यायाधिपति, बारविक, मुख्य यायाधिपति नियुक्त होत 
से पहले केद्रीय मन्रिमडल म मत्री थे और १६६४ मे अपनी नियुक्ति के बाद 
नो वष से वह य्यायिक पद पर हैं। उनके फंसलो वा आस्ट्रेलिया में और 
बाहर सम्मान होता है तथा कोई उह इसलिए सदेह की दृष्टि सं नही देखता 
कि यह 'यायालय म राजनीतिक क्षेत्र से आये है । 

जहा तक उच्च 'यायालय के यायाधीश्ञो की नियुक्ति की स्थिति है बह 
भी बहुत भिन नही है। १६९०३ और १६६५ के बीच आस्ट्रेलिया के उच्च 
न्यायालय में १७ -यायाधीश (उपरोक्त मुस्य यायाधिपतिया की नियुक्ति के 
अतिरिक्त) नियुक्त क्यि गये जिनमे से नो व्यक्ति सीधे राजनीति से आये 
प्रतीत होते हैं । यायाधीश पद पर अपनी नियुक्ति से पहले इनम से सात 
व्यक्ति राज्यो की विधान सभाआ के या प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे और 
तीब केद्वीय मत्रिमडल के सदस्य थे जिनमे से एक तो यायाधीश् के पद पर 
नियुक्ति से पहले प्रधान मत्री रह चुका था । 

न्यायाधीश वाटन राजनीति मे एक लम्ब॑ और प्रतिभा-सम्पन जीवन के 
वाद--जिसमे वह विधान सभा के सदस्य, विधान परिपद के सदस्य, राज्य मं 
मनी और फिर प्रतिनिधि सभा के सदस्य और प्रधान मन्नी तक रह चुके थे-- 
१६०३ मे “यायालय मे नियुक्त किये गये थे। 

इसलिए यह प्रक्ठ है कि आस्ट्रेलिया म लम्बे और प्रतिभा सम्पन राज 
नीतिक जीवन को -यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक अयांग्यता वे 
बजाय योग्यता माना जाता रहा है और फिर इयलेण्ड वी ही तरह दंश के 
उच्चतम “यायिक पद पर नियुक्ति के प्रइ्न पर वरिष्ठता (सीनियारिटी) का 
प्रश्न वभी नहीं उठा । 


कनाडा 


कनाडा का अनुभव भी थास्ट्रेलिया के अनुभव से मिन नहीं है । 
अगर हम १६४० भर १६६० के बीच प्रान्तीय और सघीय स्तरा पर 
न्यायिक पदो की नियुक्तिया की स्थिति को देखें तो इस बीच ४४ नियुक्तिया 


शेड 


की गयी थी । इनमे से पच्चीम के सुविद्दित राजनीतिक सम्पध थे और २२ 
व्यक्ति निर्वाचित राजपीतिक पदों पर रह चुके थे जिनम से कई प्रात्तीय 
मत्रिमडनों से भी रहे थे । इनमे से पांच इस बाज में प्रमुण राजवीतिक पदों 
पर रह चुके थे, जिनमे से चार व्यक्ति सधीय मत्रिमडल में मत्री रह चुने थे 
और एक प्रान्तीय मुख्य मत्री । तीन आय व्यक्ति १६४० से पहने प्रातीय 
भत्री थे, जिनप्रे से एक व्यक्ति सघीय मत्रिमडल मे मत्री भी रह चुया था । 


यह भी नोट वरना महत्वपूण है कि इन ४४ नियुक्त यायाधीशों मं से 
२१ व्यक्तिया को वाई भी पिछला यायिक अनुभव नहीं था। इस तरह 
स्पष्ट है कि जहां तक कनाडा वा सम्यध है, वहा “यागिक सापाव 
में ऊपर चढ़ते चले जाने बा कोई चित्र नही घिलता । उन २३ के' मामले में 
भी जिहेँ पहले व! याषिव अनुभव था, गति वो दिशा भी--अपील 'याया 
लग से प्रातीम सर्वोच्च यायालय की ओर, फिर प्रान्तीय मुल्य यायाधिपत्ति 
ने पद वी ओर, या बनाडा बे' उच्चतम "यायालय वी ओर । 

४४ नियुक्त व्यक्तियां मे से १७ ने कनाडा वे' उच्चतम “यायालय से वाभ 
दिया । तब भी यहा पर १७ में से १० प्यायाधीशा को पूर्व अनुभव के बिना 
ही, सीपे उच्चतम "यायालय म नियुक्त विया गया जब कि सात 4 छुछ समग्र 
तक प्रातीय “यायालया मे काम विया था । 

कताडा की 'याय व्यवस्था के एक टीवाकार ने लिखा है वि, ““यागिक पद 
राजनीतित जीवन रेखा वा अस्तिम प्िदु है, ॥7/ 

इस मामले की एव” और इप्टिकोण से परीक्षा करना दिलचस्प है। 
संस्यात्मग' हिसाव किताब यह है वि १६४०-६० के काल मे १२१ व्यक्ति 
चुछ सप्प तक सघीय मत्रिमइल मे मत्री या प्रातीय मुख्य सत्री पद पर रह 
और १६६२ में उतमे स ३० व्यक्ति तेप्र भी इन पदा पर थे । 

अगर यावी बचे ६१ व्यक्तिया (१२१ मं से ३० कम) को हें तो हम 
चायगे वि उनमे से १६ यानी लगभग छठवा भाग, प्याग्रिद पदों पर थे। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीतिक जीवर नें आत से अक्यर स्थायिक 
जीवत 'ुकू हुआ । इसलिए यह नही कह जा सकता कि कनाडा म॑ राजनीति 
और “ग्रायालयों के पदो के बीच कोई बहुत स्पप्ड और पैती विभाजन “खा 
रही है बल्कि एक जीरन बिना शिसी बाबा के ट्सरे मे उहता चला जाता है। 

इस सारे मामले मे कताड़ा के अभियम वो सायद वनाडा की लोब सभा 
मे एक प्रमुव सत्म्प द्वारा दिये गये उप भाषग के उद्धरण से समझा जा 
सकत्म है जो १६६७ में एफ बाद विवाद ये” बीच दिया गया था जब कि 
स्यायपालिशा में राजनीतिक जियुक्तिया के प्रश्त पर बहुस चली थी । 
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बहस मे मि बूलियम्स ने विचार प्रकट किया था 


में उन माननीय सदस्य से सहमत हु जिहोने कहा था कि एक व्यक्ति 
जिसने सावजनिक जीवन मे सवा की हो, उसको इस तथ्यवश यायालय 
म नियुक्ति के अयोग्य नही माना जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं 
सदन के एक भूतपूव सदस्य का किंचित सम्मानप्रुवक हवाला देना 
चाटगा, जो उस समय अपील कोट मे साम्राज्ञी की बेंच डिवीज़न वे' 
सदस्य थे (अब उनकी मृत्यु हो चुकी है)। वह न सिफ अत्यत योग्यता- 
सम्पन थे, बल्कि सावेजनिक जीवन में तथा जनता से व्यवहार करने 
मे अपने अनुभव के कारण उहोने ययायाधीझ के रूप मे एक मानवतावादी 
इप्टिकोीण जोडा । इसलिए, मुझे ऐसा पही लगता कि इस तथ्यवश कि 
एक व्यक्ति ने प्रान्तीय विधान सभा, लोके सभा या सावजनिक क्षेत्र म 
सवा की है, उसको “यायाघीश पद पर नियुक्त किये जाने से रोक दिया 
जाना चाहिए। ऐसी सेवा को यायमत्नी को ध्यात मे रखना चाहिए 
क्याकि अगर एक व्यक्ति का अपने घर मं, अपने मतदाताआ का समथन 
प्राप्त हुआ है तो हम विश्वास कर सकते है क्रि वह अच्छा यायाधीच 
बनेगा और वह फैसले करत मं तथा उसका दी गयी जिम्मेदारियों को 
निभाने में मानवीय होगा। 


लेतिन शायद उच्चतम यायालय मे नियुक्तिया के सम्बधध म॑ कताडियाई 
इष्टिकोण या सर्वोत्तम सार प्रस्तुत क्या है मकबव्हिती मे अपने लेख “कनाडा 
में यायालय मे नियुक्तिया का एक भाधार” जो फनाडिपत बार रिव्यू नामक 
पत्रिका के थक ३३ (१९५५) में पृष्ठ ६७६ पर ग्रवाशित हुआ है। उहाते 


लिखा 


बयां शायद यह तथ्य कि यायप्रालिक्ा मे सम्भावित नियुक्ति के लिए 
प्रस्तुत व्यक्ति सत्तारढ पार्टी के साथ राजनीति म॑ सत्रिय रूप से प्रतिबद्ध 
था, उसको यायिक जिम्मेदारिया निभाने वे' लिए किसी कदर कम योग्य 
बना देता है ? जिन 'यायालयों में निमुक्तिया की जानी हैं, उनके आधार 
पर झायद विभेद किया जाता चाहिए। उदाहरण वे! लिए, कनाडा के 
उच्चतम “यायालय को अवसर सावजनिक' कानून के मामला पर फ्सले 
दने होते हैं और इसलिए शायद उस यायालय के सदस्या को भारी लाभ 
होगा अगर उह सावजनिक मामलो वा अनुभव हो । १६५५ में अपनी 
नियुक्ति के” पहले यायाधीश एवट उस समय लिवरल पार्टी वी सरकार 
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में वित्त मंत्री थे ओर उहें सावजनिद' सामले निवटाने बे! लिए सुयाग्य 
माना जाता था| दूसरी ओर काउटी “यायालयों वे! यायाधीशा को इस 
प्रकार ने मामलो पर शायद ही कभी फैसला देने को कहां जाता है, 
इसलिए उन “यायालयों से सावजनिव जीवन म अनुभव प्राप्त सागा को 
नियुक्त किये जाने का औचित्य कम है । 


इसलिए उच्च यायिव' नियुक्तिया के प्रश्न पर ग्रम्भीर विचार त्रिनिमय 
इस बिदु से प्रारम्भ होता चाहिए कि राजनीतिक जीवन तथा न्यायिक जीवन 
के दीच स्पष्ट विभाजन रेखा का होता जनतात्रिक व्यवस्था का मूल तत्व नहीं 
है । इसके विपरीत आम त्तौर पर चार बड़े अग्नेजी भाषी जततत्रो मे राजनीति, 
विचारधारा, व्यक्ति के इप्टिकोण को उच्चतर यायिव सोपान पर नियुक्ति के 
लिए योग्यता निर्धारित्त करने म निर्णायक माना जाता प्रतीत होता है । 

विन्तु अपने देश में हम सीढ़ी दर-सीढी बाजी इृध्टि द्वारा पुरी तरह दतदन 
में फ्स गये मालूम होते हैं॥ स्पष्ट ही यह उस अवशेष बा परिणाम है जिम 
समस्या के प्रति सिदिल सवेटा वा रवेया और समभदारी कहा जा सकता है। 
सोपानवाद इंडियन सिधितर स्विस के' ढाचे का मूल तत्व था और अब इडियन 
एडमिनिस्ट्रेटिव सविस का । और जिस ढंग से सिविल संविस मे ऊपर वी जोर 
चढाव क्षाम तौर पर वरिप्ठता (सिनियोरिदो) से निर्धारित क्या जाता है, वही 
से य्यायिक प्रशासन की हमारी व्यवस्था म लागू क्ये जाने वाला सिद्धांत 
निकलता प्रतीत होता है । 

अय दुर्भाग्यपपृण परिणामों के अतिरित्त इसी से एक ऊलजलून स्थिति यह 
चंदा हुई है कि उच्चतम “यायालय के काम की २३ वष जैसी छोदी सी जवधि 
में हमारे यहा १४ मुरय 'यायाधिपति हुए--किंसी आय देश में इसको समा 
नातर उदाहरण नही मिलता । अय देशो वे तुलनात्मक आकड़े ये है 


आस्ट्रेलिया ७ मुख्य 'पायाधिपति ७० वर्षों म 
चनाहा १० भुख्य “्यायाधिपति ७३ वर्षों 
जेमरीका १३ मुख्य यायाधिपत्ति १७३ वर्षों मे 
ग्रेढ ब्रिटेन ८ मुख्य यावाधिपति ७३ यर्षों मे 


इसी वा परिणाम है कि कुछ मुख्य ्यायापिपतिया ने एक महीने जैसी 
छोटी सी अवधि (यायाघीश शाह) तक ही पद सभाला और चार वप से 
अधिक किसी ने नहीं | काई यायाधोश “प्यायालय पर सशक्त और सवारात्मक 
प्रभाव छोडे, उसको अच्छा नेतृत्व और इष्टिकोण सम्बधी निरतरता दे तथा 
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उचित परम्पराए डाले, इसके लिए सामायत यह अवधि बहुत कम है। यहा 
हम फिर अमरीका के उदाहरण से लाभ उठा सकते है जहा १६४२ से १६६८ 
तक “यायालय को वारिव-स्यावाउय कहा जाता है--एवक ऐसा 'ययालय जिसने 
सुनिश्चित रूप से उदारपथी प्रवृत्ति के फैसला से, विशेषकर जातिभेद तथा 
व्यक्तिगत स्वृतत्रता वे सम्बंध में फैसलों से, एक बीतिमान स्थापित किया । 
इस दप्टि से भी वरिष्ठता के आधार पर यावाधीशों को नियुक्त करने के 
अमल या रिवाज वा 'यायालय की काय प्रणाली पर निश्चय ही नकारात्मक 


प्रभाव पडा है । 
छ 


५, अमरीकी उच्चतम न्यायालय और 
#नव व्यवह्दार” नीति 


अमरीका में “नव व्यवहार” (“यू डील) नीति थे! वाल में कायपातिवा 
और “यायपालिका वे दीच टकराव को घटना शायद एग्लो-सेक्सन दुनिया ने 
“यापात्यों बे इतिहास म सर्वाधिव नाटकीय है । 

अमरीवा के श्रेष्ठततम राष्ट्रपतियां म से एक, फ्रेकलिन डो रूजवेल्ट, ने 
१६३२ मे डेमोतेदिक पार्टी की तूफादी विजय मे, जिसमे ससठ मे भी डेमोक्रटो 
का बहुमत मिला, हवट हृवर के विरुद्ध भारो विजय प्रात की थी। चुनाव का 
क्रेद्रीय प्रशद था आधिक मदी वी समस्या जो १६२६ में सद्ठा वाजार (स्टॉक 
एवमचेज) वे' ढह जाने थे' वाद शुरू हो गयो थी । रूज़वेल्ट जनता बे' पास यह 
साहूसी और सुनिश्चित वादा लेकर गये वि वह देश को मंदी के कुप्रभावा से 
मुक्त बरने के लिए तेजी से कदम उठायेंगे 

झूजवेल्ट नवम्वर १६३२ में चुने गये और जनवरी १६३३ में उहांने 
बायभार सभाला । तुरात उहोने अपना “नव व्यवहार” कायक्रम शुरू जिया 
जिसमे अत्यत आवश्यक आशिक समस्याओ यो हत करने के उद्देश्य से कई 
क्रन्तिकारी कलम थे । इस कायतक्रम वी सर्वधानिक बेधता थी जिसको उच्चत्तम 
प्यायावय में चुनौती दी गयी ओर एक आर राष्ट्रपति तथा दूसरी ओर 
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न्यायालय के दीच लम्बा सघप इन कानूनों की संविधान-सम्भततना के गिद 
उठ खडा हुआ । 

उस समय के अमरीकी उच्चतम “यायालय में नौ ययायाधीश थे। नौर 
जब तव व्यवहार कानूत "यायालय के सामने आये तब रूढ्पियी और उदार- 
पयी स्यावाधीदों के बीच विभाजन लगभग बरावर था। यह समझ लिया गया 
था कि चार रूठिपधी सदस्य, यायाधीश गण जेम्स मैक्रेनोल्ड्स, पियस बटलर, 
ज्यॉज सदरसेंड और विलिस पान डिवेटर नव व्यवहार के विरुद्ध वोट देगे। 
इनमे से हर यायाधीश अथनीति में मुक्त व्यापार दशन के और राजनीतिक 
सत्र में सधीय सरकार के सीमित अधिकार की नीति का अनुयायी था। इसके 
विपरीत उदारपयी यायाधीश गण--लुई डी ब्राइइस, हारतव एफ स्टोम और 
बेंजामिन एन कार्डोओी--भी अपने इप्टिकाण से सुद्ठ थे तथा नव व्यवहार 
कायकम से सहानुभूति रखत थे। और इनके बीच सन्तुलव सभालने वात थे 
मुस्य “यायाधिपति हुजेस और यायाबीर ओबेन ज॑ रॉवट स। इन दा याया 
सीशी से रझूढिषथी खेमे से अपनी शुरूआत की थी, मगर बाद में १६३६ मे 
रूज़वे-ठ के पुत्र निर्वाचित होने के बाद अपनी स्थिति बदल ली । ' 

झूजवेल्ट के सत्तास्ड होने के तुरनन बाद १६३३ में ससद द्वारा सव 
व्यवहार कानून पास कर दिये गये थे । मगर व अदालत म चुनौती के लिए 
पेश किये गये १६३१४ मे और थे भहीने मे 'यायालय ने दस बड़े मुकदमा में 
फँसले दिये । “यायालय न दस महृत्वपूण मुकदमा मे से आठ की अवैध करार 
कर देने वाले फैसले दिये जौर जमत में रुणवेल्ट के कायनतम का सारताव सप्ड 
कर दिया। उसते अमश राष्ट्रीय लौद्यागिक पुरर्जीविव कयनून, स्वयं राष्टीय 
पुनर्जीवम कानून, रलरोड पेंशन कानून, सेत रेहननामा काबू, कृषि समजन 
बानूस, विटृवमिनस वोयला कातून और म्युनिसिएल दिवालियापन कानून का 
रद्द बर दिया। 

उत हिना के एक टीजाकार ने इस वानूता का जवधानिक घापित वरने वे 


विपय मे कहा था 


पवित्र सत्ता और लोकविय सत्ता के बीच बुनियादी साइ का छिपाना या 
अनईसा करता जब सम्भव नहीं रह गया था। एवं छाट से सत्र मे 


२ जिम पार यायातीशा ने न३ ब्यदद र वा लवातार रिरोव उिवा भौर उससे सप्े 
फ्रने बा अयत्म शिया यानी बरवर मेरेवोल्स वान दिवेटर और सरस्त टट, 
समा राव से ति दोने उनके साथ काम सुछ स्थि था और वाद मे पक्ष दइत टिया 
५. उसने पिंधले जीवन का विवरण परिश्ि्ट २ म दसिए 


अ 


न्यायालय ने राजनोतिक सत्ता के हाथ पाव बाधने के लिए सभी स्वरा 
पर एक कडा सर्वधानिक जाल बुत दिया था । १६३६ के बसत काल 
तब ऐसा लगता था कि “यायालय ने नव व्यवहार को असर्वधानिक्ता के 
छिछले तट और चट्टानो पर पटवा बर चूर चूर कर दिया है।* 


१६३६ मे रूजदेल्द पुन मतदाताओं के सामने गये | सारे अखबारों ने 
भविष्यवाणी की कि वह हार जायेंगे और उनका विरोधी जीत जायगा । उहोने 
अपने पहुंले कार्यवाल मे जो दूरदर्शी जोर जग्रगामी कदम प्रस्तावित किये थे, 
उनकी यह कह कर लिंदा को गयी कि उनसे समाज मे छूट पफूद पेदा होगी 
और अमरीका बरवाद हो जायगा। फिर भी सभी बडे असवारों के लगभग 
शुकमत विरोध और उतके इस मूल्यावन के बावजुद कि रूजबेल्ट निश्चय ही 
हारेंगे, उहाने आश्चयजनक और विशाल बहुमत से विजय पायी तथा दो 
राज्यों को छोड कर धोष सभी राज्या तथा मतदाताओआ में ६० ब्रतिशत का 
समर्थन प्राप्त किया $ 


तुरत १६३७ को कांग्रेस में उहाने सुध्स्तिद्ध “यायालय के पुनगठन का 
कानून” देश विया जिसका उद्देश्य सधीय पयायपालिवा में आमूल परिवतन 
वरना था । 


विधेयक मे उच्चतम “यायालय के “यायाधीशो के लिए ७० वध की आयु 
भ स्वेच्छा से अवबाद प्राप्त बरने के व्यवस्था थी । उसे लिप्रण रजा गा 
वि अगर प्याग्रालय का प्रत्येक सदस्य, जो आयु सीमा पर पहुच जायेगा और 
अपकाश् प्राप्त नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह एक 
अतिरिक्त “पायाधीज्ष लिघुकत बर२) “यायाधीक्षा की अधिकतम सस्या १५ 
निश्चित वी गयी । अपने प्रस्ताव वी व्याध्या करत हुए रूज़वल्ट ने बहा था 


याय्िव व्यवस्था में इत्तापुबक और सग्ातार नया और नोजवान सुन 
लाने से, मुझे सवप्रथम आशा है कि सधीय “यायपालिका के प्रशासन वो 
ठीउतर और इसलिए कम महा, बनाया जा सकेगा, दूसरे, सामाजिक 
ओर आर्थिक समस्याओं पर फैसले लेने के लिए नौजवान लोग लाये जा 
सर्केंगे जिनको ऐसे आधुनिक तथ्या तथा परिस्थितिया का व्यक्तिगत 
अनुभव जौर सम्पर' है जिनम औसत आदमी को रहना जौर बाम वरना 


१ दसिए अल्पेसटी मैक्षन वी पुस्ता दि सुप्रीम कोट वबेहिएल ऑफ रिवाप्ड 
द्र,प ऑर पावर मूप? १६३० ३७ पृ 5 ३६ ३७ 


डर 


पडता है । यह मोजना हमार राष्ट्रीय सविधान वी याविक साड़ियों को 
जडीभृत होने से बचा लेगी [६ 


शजव॑न्द के इस प्रस्ताव से उह तुरन्त छ नये 'यायाधीश नियुक्त करने 
का अधिकार मिल जाता वयोकि उच्चतम यायालय वे तो यावाधीशो 
में से छे अभी ही उत्तर वष वी आयु पार कर चुके थे। इस तरह 
राष्ट्रपति को उदारपयी दाशनिक दृष्टिकोण वाले 'यायाघीप तियुक्त करते की 
छूट मिलती जो यायालय मे उस समय पदासीन अल्पमत उदारपथी 'यायाथीशा 
जैत्ता इप्टिकाण अपना सकते और ईमानटार तथा साहसी नेतृत्व द॑ सकत। 
अब यह आश्वस्त करने वा रास्ता खुल गया था कि न्यायालय में उदारपथ का 
निर्णायक बहुमत हांगा जा निरचय ही नव व्यवहार के मुख्य पंसला गो वैध 
घोषित कर सक्गा । 
खज़वेत्ट की यो बना से पुर अमरीका से एक ओर समाचारपत्रां की तरफ 
से भर दूसरी ओर बकीला के सगठना की तरफ से व्यापक विरोध उठ खड़ा 
हुआ । 'यायालम की हृठधर्मी मोर प्रयति"ीत कानूता का अवेध करार देन वे' 
उयकः इरादे के कारण जो वठिन समस्याएं पैदा हा गयी थी उनको हल करत 
के लिए राष्ट्रपति ने शिप्त प्रकार स्पृष्दतावादी रूप मे और ईमानदार तरोबे 
स॑ कदम उठाया था, उसको छूड़िवाद के य परस्परागत गढ़ बर्दाश्त न कर सके | 
प्रन्‍व इतना ही नही है कि जब यायाधीशों के सामने प्रस्तुत प्रश्नों पर 
फँसले दिय जाते है तब व बिवक ओर तकवुद्धि का उपयाग करत है । गह बस 
हुआ कि नो में से चार यावाधीशों ने लगातार, और एव वार भी भटवे' बिना, 
एवं ही पक्ष में, यानी नव व्यवहार कानून वे विराध मं, वोट दिया, भौर इसी 
प्रवार लगातार तीन भय विद्वान 'यायाधीशी ने दसरे पक्ष मे, यानी सब व्यव 
हार बानूना को वैध सानने के लिए बांट दिया ? कोई भी इतना तकहीत नहा 
हागा कि वह यायाधी” भर डइेइस, स्टाने और वार्डोद्ा पर सवपर वा अनुधर 
होने का आरोप सगाये । और मैं यह वहते के लिए तैयार वहीं हू कि रदिपयी 
न्यायाधीश न जो स्थितिया अपनायी, वे इसलिए थी दि वे यायाधीश किसी 
व्यक्तिगत तरीके से, किह्ी असयत या अप्रासगिग कारणा से, कायपलिका के 
विराधी थे । ग्रायालय मे विभाजन यायाधीया के मह्तिणा मे विभाजन से 
पैँदा हुजा था । एवं तरफ वे लोग थे जा सर्ारी से जितना अगर सचमुच 
आगे चड़ने मे का विश्वास था ता धीर धीर आये बढ़ते में ही और उ हू हाति 


२ सीनेट रिप्रोट से छटवा वायरस प्रधम अधिवेशन, दत्तावज ने ७६१ इए 
डरे ४२ 


बता सवा ईमानदारी से यवीन था हि रूजवेल्ट वे उप्र कायत्रम से अमरीदा 
पर जिपत्ति या पहाड़ द्वट पडेैया, और दूसरी ओर उदारपथी थे जिनवा वियार 
था वि देश यो शिस रास्ते पर जाना चाहिए इगवो दिशा और व्यावप नीतिया 
निर्धारित ब'रना मत्ताश्ठ पार्टी बा बाम है और उ8ह उन बरोडा लोगो वी 
आपाक्षाओं से हमदर्दी थी जिहोंने रुझवेल्ट वो सत्तासढ बनाया था। 

दो बड़े फसलों वी जर विस्तार से परीसा बरना लाभदायक होगा । 

यहनला फैसला था एपि समजन बानून वे विषय मे । यह बानून सगद ने 
वित्नी मे! लिए आने वादी हूपि उपजा वी सख्या बम बर उस बीमत वो बताने 
के लिए पास विया था जो सेतिहए अपनी फ्सत त्तया आय उपजो के! लिए पा 
रहे थे । इग उद्देश्य से, अमल मे सरकार ने किसाना या बम अनाज पैदा बरने 
के लिए एक रिश्वत दी थी ताकि ऐसे फालतू भण्डार न बच रहें जिनवे कारण 
सेती की जिसा की कीमत कम रहती थी) इन सहायता वारयों के। लिए दो 
जाने वाली रनम एब' उत्पादन शुल्व से आनी थी जो सेतिहरों पर नहीं, उन 
खाद्य सामग्री निर्माताओं पर लगाया यया था जो खेती को उपजा वा, भ्रयम् 
चरण मे, पाध्-मामग्री बनाने मे' लिए हाथ मे लेते थे। स्वाभाविव था ति' साथ 
सामग्री निर्माता नये वर के विश्द्ध थे और उहांने इस बानून वी सर्वधानिक्ता 
को चुनौती दी। और खाद्य निर्माताआ का वकील ज्यॉज व्हाटन पेप्पर ही था 
जो एक समकालीन टीकाकार के शब्टा मे ““यायालय के सामने श्रेश्पिपत सिपाही 
बी तरह रोया था” ओर वहा था 


मैं सवशक्तिमान भगवान स॑ प्राथना बरता हू कि स्पतन्न लोगो वी भूमि वे' 
स्थान पर शखलावदध लोगो वी भूमि को एवं सुयोग्य प्रतिरथापन के रूप 
में मेरे जीवन बाल में स्वीवार भ॑ क्या जाय । 


शायद मगही सम्माषण था जिसमे प्रेरित होव रु उच्चतम यायालय मे हाल 
के संविधान सशोधन सम्दधधी सुबदम मे वादी की ओर से मुख्य वकील ने 
अनगिनत सम्भाषण दिये और चेतावनी दी कि अगर सख्ारी पक्ष वा सत 
भाना गया तो भारत पतन और विन के गत से पहुच जायगा । 

उपसेक्त कृषि समजन कानून को रद्द करने वाले बहुमत के फैसले को _ 
स्थायाधीश राजट स ने सुनाया था जिसन॑ उस कानून को अवध करार देने के' लिए 
एक बडा मासूम आधार दिया था नर्थात यह कि काग्रेस (ससद) को कर लगाते 
और आम लोक दल्याण के लिए उसवी खच करने का अधिकार है, मगर 
बह कर लगाने बे! अधिकार का इस प्रत्रार उपयोग नहीं कर सकती जि. जिससे 
कृषि उपज का नियसन और उतयन करने के सम्ब'ध म॑ राज्यों के अधिकार 


डरे 


हा 


उस दीमार उद्योग में उत्दादा, वीगता और वे या वियमन इस प्रयार विया 
गया था कि एस कानून गे) लघु राष्ट्रीय उयोग पुनर्जॉदिन बानूर बहा जाता 
था जिसरो भी 'यागालए से रह रर दिया था। यह बायू। जिस उद्देश्य को 
पूरा बरो मे लिए बदया गया था, यानी एवं ऐसे उप्रोष को नियशित बश्ना जा 
सर्वायत बोमार पा, उसे विपय मे यहू शोदोर और सुस्पष्ट था। और 
स्वाभाविवत्तया जो बोयसा स्यवसायी बायला शाप उद्योग गो तोषन पोहने 
मे लिए हर प्रयत्न बर रहे पे, ये इसने फट्टर विरोधी बत गय । 
यह नोट बरना दिवरस्थ है हि. यावाधोश सदरसँण्द ते, जिहनि इस 
सत्र व्यवहार गानून शो अवैध बरार देने वा बहुमत पसता सुताया था, इस 
बानूल वा बणन बरों में “बुत्यिय ' और “अवादनीय” जैसे शब्द रा उपयाग 
विया था, दालाबि' अन्तत' उसयवा अवध बरार दिया गया था एनाः विषुद्ध 
वियात्मव आपार पर, यातो वि उसत “अत्तर्गज्यीय बराणि्य ' यी घारा वा 
उतसपन होता था । 
यह भाद बरा भी दिलयस्प है हि अत्तर्राज्यीपष थाणिज्य बी यह धारा 
हइपाजी बोपलए रन मजदूर वो झेल पी रुणा दने बाले सभोष “गापादीपा 
पा रोज मे' लिए बसी आधार यही व्यी गगी ! हालाओं कोयला पैदा 
दरने बाते हर प्रमुख राज्य मे कानून वे समपषत्र मे अपने बयान दिय और 
अनुरोध विया वि इस मामले को हद करन वा अधिकार राज्या वे हाथ मे 
सौंपने थे' दजाथ उग पर राष्ट्रीय सरवार यो नियंत्रण बरा था अधिकार 
दिया जाय तब भी इन सभी प्रायनाआ ने बापजुद 'यायाधीशा वे बहुमत ने 
घोषणा पी वि बौयला पान उद्याग “एप स्थायीय व्यापार” है और इगतिए 
'सघीय निषमन राज्यो बे अधियारा १९ एवं हमला है ।” 
यह स्थिति थी १६३६ मे प्रारम्भ में । राष्ट्रपति पद बे' चुनाव वर अगला 
दौर आन वाजा था जो नयम्पर १६३६ मे होना था । और रुज़वेल्ट ने बिरो 
धिया में अप वायप्रम में हमले का मुग्प सूत्र रपा था सविधान वे' प्रति रुज़ 
बेल्ट की जयमातना जैसा कि यायालय हारा अधिवाद तब व्यवहार गानूना 
को जगानार और सुस्पष्ट रूप से वीटा विये जाने से प्रश्ट चा। रूज़बेल्ट बा 
विरोध बरने और यायालय यो एक उच्च शिखर' पर पहुचान के उद्देश्य से 
“स्वतत्रता संघ बे नाम से प्रतिक्रियावादियों वा एव सगठय समरुचे शमरीवर मे 
स्थापित किया गया था ) इस स्वतत्रता सघ था मुख्य क्तच्य यह था हि एक ओर 
“यायाजय जिसकी थे आसमान त्तक तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ रज़- 
देरट जिसवी निन्‍्दा दे' लिए कैसे भी शब्द उहेँ काफी सशक्त महीं लगते ब्े-- 
इनके बीच सम्बधा को चुनाव अभियान का केद्रीय मुद्दा बनाया जाय ! 
किंतु सरठ उस समय सचमुच उभर आया जब कि “यूयाव द्वारा पास 
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क्या गया मजदूरनियों के मूनतम वेतन सम्बंधी कानून को 'यायालय मे 
चुनौती दी गयी । 

यह ऐसा कानून था जिसको डेमोक्रेटिक (रूज़वेल्ट की) पार्टी तथा 
रिपव्लिक्न पार्टी (जिसको अधिक रूढिवादी पार्टी माना जा सकता है), दाता 
का समथन प्राप्त था। उच्चतम 'यायालय ने इसको इस आधार पर रह क्या 
कि इससे चौदहनें सशोधन, यानी इकरारनामे वी स्वतत्रत्ता, का उल्लंघन हाता 
है। 

एक अथ मे “यायालय के इस रुख से सारे देश को धक्का लगा और जब 
डमोक्नेटिक पार्टी के सम्मेलन मे रूजवेल्ट को हपध्वनि के साथ नामजद क्या 
गया, तब यायाधीझो पर आशेष किया गया कि उहोते नव व्यवहार का 
“तकनीकी सख्ती द्वारा और पुरान पड ग्रये आथिक मनमानेपन को लागू करके 
ताक पर रख दिया है ॥” 

यही भावना थी जिसके साथ अमरीकी जनता ने नवम्बर १६३६ वे 
चुनाव भे भाग लिया । चुनाव म रूज़वेल्ट को भारी बहुमत प्रदान किया गया 
जिसमे दो राज्यो, वरमोण्ट ओर मेन, को छोड कर अमरीका के सभी राज्यों 
ने उनका साथ दिया । 

इस विराट समथन से सश्चक्त होकर रूज़वेल्ट जजा के किय॑ को मिटाने 
वा सकत्प लेकर फिर सत्तारूढ़ हुए। ओर इस बात को उ'हाने & माच १६३७ 
को अपनी जनता के नाम प्रसारित एक अत्यत स्फूर्तिप्रद भाषण म स्पष्ट कर 
दिया | उस भाषण मे, जो पढने म जाज भी उतना ही सबेल लगता है जितना 
कि ३६ वप पहले था उहोने घोषणा की 


जय वाग्रेस (संसद) ने राष्ट्रीय द्पि को स्थिर बनाने, मजदूरा वी हालत 
सुधारने भनुचित होड से व्यापार की रधा करने, हमारे राष्टीय साधना 
को सुरक्षित बनाने तथा आय अनेक उपाया स स्पष्टतया राष्ट्रीय जावश्य 
बताए पूरी करने का प्रयत्न किया, तो यायालय का बहुमत वाग्रेस वे 
इन कानूना की विवेकनिष्ठता पर फ्सते देने और इन कानूना मे लिखी 
गयी सावजनिक नीति को स्वीट्त या अस्वीज्ृत करने का अधिकार ग्रहण 
करने लगा है । यह सिफ मरा ही आउरेप नही है। यह वतमान उच्चतम 
“यायालय के अत्यन्त सम्मानित न्‍्यायाधीज्ञा का भी आसेप है। इस 
असहमतिमूलक मतो के सामने, “्यायालय के कु सदस्यो वे इस दाव॑ या 
काई आधार नही है कि सविधान की किसी चीज ने उहें जनता वी 
आताक्षा को सेदपुवकजवस्द्ध वरने थे! लिए विवश क्या है। अपने 
“यायिक कार्याधिकार का उचित उपयोग करने के अतिरिक्त यायालय ने 
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संविधान में ऐम शब्द और निहिताथ पढने हुए, जो उसमे नहीं है और 
जिनको वहा रखते का कभी क्सो का इरादा भो ते था, अपने को काग्रेस 
के एक तीसरे सदन--एक महा सदन [सुपर लेजिस्लेचर), जैसा कि 
न्यायाधीशों में से एक ने कहा भी है--के रूप मे अनुचित ही स्थापित कर 
लिया है। इसलिए हम एक राष्ट्र के रूप में एक ऐसे बिदु पर पहुच गये 
हैं जहा हमे यायालय से सावधान को बचाने और “यायालय को स्वयं 
उससे बचाने वे' ६ ए कायवाही वरनी पड़ेगी । हम अपील को उच्चतम 
न्यायालय से स्वय संविधान के सामने ले जाने का रास्ता निकालना 
चड़ेगा । हम ऐसा उच्चतम यायालय चाहते हैं जो सविधान के मातहत 
-+उसके ऊपर नहीं--त्याय करेगा | अपनी जदालता में हम कानून की 
सरकार चाहने है, चुछ आदमिया की नहीं। मैं चाहता हु--जेसा वि 
सभी अमरीकी चाहते हैं--कि एक स्वतंत्र 'यायपालिका हो, जेसा कि 
सबविधान वे निर्माताआ ने प्रस्तावित किया था। इसवा अर्थ है ऐसा 
उच्चतम “यायालय जां सविधान का जैसा कि वह लिखा गया है उस्ती 
रूप में लागू करे और जो यायिक अधिकारों के मनमाने उपयोग द्वारा 
सविधान को सशोधित बरने से--यरायिक क्थनी द्वारा सनोधन से-- 
इनकार कर दे । इसका अथ ऐसी स्वतत्र “यायपालिका नहीं है कि वह 
सावभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्यो वे अस्तित्व तक वो नमाने। जो 
लोग इस योजना के विरोधी हैं, वे यह चीख पुकार मचा कर कि मैं 
उच्चतम प्यायालय को दफा बरने' का प्रयत्त कर रहा हु और इससे 
एव विषाक्त रप्टा'त बन जायगा पूवग्रह और भय जागृत करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। “यायालय को दफा करने शब्दों से उनका वया सतलब 
है ? इस प्रइत वा मुझे मुहफ्ट तरीके से जवाव देने दीजिए ताकि भेरे 
उद्देश्यो के विषय मे ईमानदारी स पैदा हुई सभी गलतफ्हमिया खत्म हो 
जायें । अगर इन टाब्दा स यह अभियोग लगाया जाता है कि मैं यायालय 
में ऐसे लोग बंठाना चाहता हू जो ब रीढ़ कठपुतलिया की त्तरह हांगे, जो 
कानून की अवहंदना करगे ओर खास मामला पर जैसा में चाहा बेसा 
फैसला देंगे, तो मेरा जवाब यह है. उच्चतम 'यायय से इस किस्म के 

व्यक्तियों को ५ तो अपने पद के योग्य कोई राष्ट्रवलि नियुक्त कर सकता है 

ओर न अपने पद के योग्य सम्मानित व्यक्तिया वी सीनेट उनकी नियुक्ति 

की पुष्टि कर सकती है। लेकिन अगर इन शब्दों से यह अभियोग लगाया 

जाता है कि मैं यायालय के वत्तमान ऐसे सदस्यों के साथ, जो उन 

आधुनिक परिस्थितिया को समभले हैं, बंठने के सुयोग्य “यायाधीशो को 

नियुक्त कखूया ओर सीनेट उनकी पृष्टि वरेगी, कि मैं ऐसे न्‍्यावाधीशा 
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को निमुवत्त कुछ गा जो कानूव सस्प्रधी नीति पर वाग्रेस के निणय के 
विरुद्ध व्यवस्था देव का प्रथत्त नही करेंगर, कि मैं ऐसे -यावाधीश नियुषत 
बकूगा कि जो गायाधीशों को तरह काम करेंगे, कानून निर्माताओं 
(ससद सदस्यो) वी तरह नही--अगर एव यायाधीशों की नियुवित को 
वे “पायालय को दफा क्रना' कहते हैं तो मैं और मेरे साथ अमरीकी 
जनता का विधात्त बहुमत ठीक यही काम करेंगे--अभी ही ।! 


इन्दिरा गराधी ने बैक राष्ट्रीयव रण वानून वे साथ एक नयी प्रश्निया-- 
आधिक कायत्म जौर कायवाही के लिए एक नया तथा अधिक उम्र घिन्तव-- 
शुरू किया। और यहा भी, -यायालय ने उसको रह कर दिया । 

उहोंने पुरानी व्यवस्था वेः अवशेष रपवाडों के खिलाफ एव आदेश जारी 
किया । “यायालय से उसको भी रद वर दिया । 

अमरीका मे रूजबेट्ट ने १६९३६ वा चुनाव लडा ओर उस समय जिन 
मुख्य प्रश्नों मे स एक पर जनता को फैसला दना था, वह था "यागरालग के 
अधिकार और कायपालिका के अधिकार का ग्रश्त। जनता मे तिराशा की 
भविष्यवाणी करन वाले अनेक प्रैयम्प्रा की इस चेतावगी वे! बावजूद कि 
रुजवत्ट टेश को महानाश की जार ले जा रहे है रूजवत्ट का बोट दिये । 

इसी तरह भारत मे १६७१ के आरम्भ म दीदरा गराधी चुनाव से उतरी 
और सुरय प्रदसा मे से एन' था कि सविधात से सभोधन किया जाना चाहिए 
या पही और क्या 'यायालय द्वारा अवध दहराय गये कानूता को साविधिया 
ग्रथ में पुत शामिल किया जाना चाहिए या पहीं! और यहा भी अनेत 
निराभावादिया ने, विगेष-र समाचारपत्रा न इंदिरा ग्राधी वी महापराजम 
की भविष्यवाणी कर दी फिर भी जनता ने कापी पैमाते पर समयते दिया 
ओर स्वतवता ये बाद से जितनी चुठाव जीतें देखने को मित्री हैं उद सयत्त 
अधिक भारी दीत दी । 

लेगिन जहा शजवेल्ट ने अदावत का दफा वरने” जया अत्यत्त उग्र और 
चर्नशरी प्रस्ताव तर प्र विय ठथर “यायालय वा दफा बरन ! वे' दस 
प्रस्ताव के जिए अपन समस्त समथवा का अनुमाठा प्राप्त किया, वहा भारत मं 
मिफ इतता ही हुआ झि तीन प्यायाधीया वा अधिक्रमण रिया गया और चौये 
वो जो स्यय सम्मानित यायाघीश है वारत वा मुख्य यायाधिपति नियुक्त वर 
दिया गया | 


रु रे माय १६३७ को राष्ट्रणति रूजवेल्/ के प्रमारित भाषथ का अरा टेपिश 
सीखार दी अ ग्ेदी पलक दि काली्यूशनल लॉ ऑफ इदिया! , ६ १०४६ 


डंद 


निस्सदह, “यायालय को दफा करने” सम्बधी रूजवेल्ट के प्रस्ताव का 
भी अमरीका वो अधिक सडिवादी शक्तिया वी ओर स, जिनम सीनेट की 
न्यायिक समिति और कई वकील सघ भी थे, विरोध के तूफान से स्वागत क्या 
गया। कितु १६३६ म उनकी चुनाव विजय के बाद दो यायाधीशों न जो 
पहले उनके विरोधी थे (मुस्य यायाधिपति हूजेस और “्यायाधीश राय स), 
तीन उदारपथी “यायाघीशा (ब्राडेड्स, वार्डोज़ो और स्टोन) का साथ दिया और 
उनके सभी निर्णायक कानूना को वैध कर दिया । स्थिति मे इस परिवतन से 
न्यायालय मे॑ उदाग्पयिया का बहुमत हो गया (६ मे से ५) और इससे रूज़वेल्ट 
का प्रस्ताव अनावश्यक हो गया । कितु, अगर ऐसा न हुआ होता, तो इस सकट 
पर एक लेखक के दाब्दो म 


फिर भी तमाम शोरगुल के वावज़ुद राजनीतिक दवाव से योजना पास 
हो गयी होती अगर दस वीच हजैस (मुख्य “यायाविपति--भो कु) उन 
सबसे अधिक चालाक' राजनीतिन न सिद्ध हो गया होता ।' 


रूजबेल्ट के काल वी उन तूफानी घटनाओं से कया हमे भारत के लिए 
कुछ सबक नहीं निकालने चाहिए और वया हम ये सवक नही निकाल सकते ? 
७ 


२ स्पष्ट दी यहा इवाला दिया ञ रद्दा दे मुच्य न्यायादिपति के उदारपभी पछ्त में 
२380 हो जाने दे विषय म॑ उद्धरण है फट रोडेल की पुस्तक “ नाइन मेन 
पृ २४८५ 


प्यार डह 


5६ न्यायाघीशों का दर्शन 


दो यायाधीश्ञा, 'यायाधीश हंगडे ओर यायाधीश्व राय के “दशंना” में 
अतर को समभने के लिए यह दिलचस्प होगा कि किन्‍्ही मूल प्रश्नों पर उनके 
विचारों की परीक्षा की जाय जो उनके हाल के फंसला मे व्यक्त हुए हैं ।' 
पहले, आइए हम ससद की प्रभुसत्ता पर उनके विचारा को ले--इस प्रइन 
पर कि अनुच्छेद ३६८ के मातहत सविधान मे सशोधन के अधिकार का उपयोग 
करते हुए क्या ससद जनता की इच्छा की प्रतिनिधि व रुप म॑ काम बरती है । 
“यायावीश हेगडे अपन विचार का इस प्रकार पेश करते हैं. * 


हमने पहनते दखा है कि हमारी चुनाव व्यवस्था के अन्तगत, जगर एक पार्टी 
चुनाव मे डाले गये वाटा का सम्पुण बहुमत न पा सके तब भी उसके जिए 
संसद बे' दाना सदना म दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लेना सम्भव है। 


१ १६७२ की प्रादेश याचिएा ने १३८--वमाधिरात केशवाननद भारती बनाम केरल 
राय तविसका फैसला २८ ४ १६७३ को सुनाया गया था 

२ म यहां उल्नेस बर दृ कि एक ओर यायाधीश हेगटे और दूसरी ओर वायाधीरा 
शेतत तथा झोवर के विगरों में बडुत कम अर है. इसलिए मे अपने वो न्याय 
धीश हेगड़े थे वियारों तर सीमित रस रद्दा हू 


भू 


इस दाव वा कि ससद सदस्यों का बहुमत या ससद के दो तिहाई सदस्य 
भी राष्ट्र की ओर से बोलते है, कोई तस्यगत आधार नही है। वास्तव में 
मतदाताओं का विदवास खो देने के बाद भी एक ज्ञामक पार्टी के लिए 
महत्वपूण सवधानिक सशोधन पास करा लेना सम्भव हो सकता है। लोक 
सभा के सदस्य पाच वपष को अवधि के लिए चुने जाते है) शासक पार्टी 
या उसके सदस्यों को अपने प्रद की पूरी अवधि तक मप्रदाताओं का 
विद्ववास प्राप्त रह सकता है, जोर नही भी रह सकता। इसलिए यह कहना 
सही नहीं होगा कि जय भी ससद सविधान मे सोधन करती है, तो उसको 
जनता की इच्छा के अनुसार माना जाना चाहिए। 


“यायाधीश राय का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्‍न है । पहले वह बहते हैं 


सविधान में सशोचन करने वाला संगठन जनता कौ इच्छा का प्रतिनिधित्व 
करता है । 


अयत्र वह यह भी टीका करने है 


पहला और सबमे प्रमुख रक्षोपाय है विधानमण्डत का सदृविवेक और 
समुदाय का स्वयभू सद्विवेव” 


झौर तब वह टीका करते है 


नागरिक का चरित्र, विधानमण्डल का चरित्र, प्रतिनिधिया मे जनता की 
आस्था और राष्ट्र के प्रति प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व--इनसे अच्छा 
दूसरा कोई रक्षोपाय नही है । जनता के प्रतिनिधिया पर कोई अनुत्तर- 
दायित्व भावना मढी नहीं जा सकती और न वह उनका दुगुण बतायी जा 
सकतो है । 


इप दो पयायाघीया के दो बिल्कुल विरोधी इप्टिकोणों से उनवे अपने 


उपागम तथा दशन के बीच मूलभूत अन्तर तीखे जौर स्पप्ट रूप से प्रवट हा जात 
हैं। एक ओर 'यायाधीद हगडे यह भी मानने को तैयार नहीं कि ससद जनता 
की, या जनता वी इच्छा तक की प्रतिनिधि है, दूसरी और “पयायाधीद राय का 
स्पष्ट मत है कि ससद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व बरती है और जनता 
के प्रतिनिधि के रूप म काय करन पर ससद पर अनुनरटायित् वी किसी 
भावना वा दोप नहीं मढा जा सकता 


श्र 


अपने विश्तेषणा मे -यायावीश्व हेगड़े हमारो चुनाव व्यवस्था के मुख आधार 
को ही चुनौती दे बैठते है, “जनता का प्रत्तिनिधि” होने के लिए यह कोई पूर्वा 
वश्यक्ता नही है कि एक व्यक्ति को अपने चुनाव क्षेत्र में बहुमत वोट मिलें, 
जावध्यक है तो यह कि उसको सबसे अधिक सम्या में वोट मिले । यह बात उन 
सभी देशों के लिए सच है जहा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यपस्था स्वीकार 
नही की गयी है--जौर इनम हैं ग्रेंट प्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि | कारण 
यह कि यदि इस तव को उसके त्ताकिक अत तक ले जाया जाय तो इसका 
अथ होगा कि भारत जैसे देशो मे जनता वे प्रतिनिधि” बहुत कम है वयाहि 
बहुत कम ही उम्मीदवार बहुमत वोट प्राप्त कर पाते हैं । 

कितु याय्राधीयर हेगड के तक की घार स्पप्ट है। ससद जनता का प्रति 
निधि होने वा शावा नहीं कर सकती इसलिए जब कभी यायाधीश आवश्यक 
समभें तय दस प्रतिनिधित्वगूय ससद से जनता की रक्षा का काम यायाघौता 
को करना चाहिए। इस प्रस्थापना को वह इस प्रकार पेश करते हैं 


जो अधिकार स्वय जनता के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता हां, उसको 
ऐसा अधिकार नही माना जा सकता वि उसका जनता की भोर से या 
जनता ऐश हित में उपयांग क्या ग्रया है । (जोर मेरा) ! 


यही है इस प्रइन का बे द्व विदु । वया ससद वो यह निणय लेने का अधि 
बार है कि अनुच्छेद ३६८ के मातहत सशोधन वे अधिकार को वह जनता ने 
हित मे, उसवे' लाभ के लिए, इस्तेमाल कर रही है या मही--यह ऐसा प्रश्न 
है जो सारत राजनीतिव' है और वेवल राजनीतिक है। या यह काम किसी 
और अधिकारी को, यायाघीशों को, करना चाहिए, जिनके बार॑ में कहा जा 
सकता है कि वे निश्य्य ही ससद स अधिक जनता की इच्छा वा प्रतितिधित्व 
करने का दावा नहीं कर सवते 

इसके विपरीत “यायाधीश राय वी स्थिति स्पष्ट है, अर्थात यह कि हमार 
सविधान वे” अन्तगत प्रइन को अगर कानूनी सवेधानिक इप्टिकोण से दसा जाय 
ता ससद हो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। 

२८वें सप्ोघन की यरिधि के बारे मं दोता यायाधीशा वे इप्टिकोय से 
भी उनका “दहन प्रकट होता है। 

२४वें साधन मे जी विचाराधीन प्रश्न था, वह था ' प्रतिकर” (मुआपजा) 
इब्ट की जगह 'राषट्टि” शब्द का रखा जाना जिससे ससद वा इरादा था वि 
सावजनिक वारयों वे लिए जिस व्यकिति वी सम्पत्ति राज्य ने अधिग्रहीत की है 
उप एक राएि के रुप म जो बुद्ध अदा विया जा रहा है उससे सम्बाधित सभी 


रे 


मामला को निश्चित रूप में याशिव परीक्षण की सीमा स बाहर बर टिया 
जाग! 

जिम उद्देश्य घी पूर्ति वा प्रयत्व किया जा रहा था, वह संविधान परिषद 
बे सामने जवाहरलाल पहुरू द्वारा पश किये गये उद्देश्य से भिन नहीं था, 
यानी यह कि “यायालय के क्षेत्राधिवार को बाहर रखा जाय--सिंवां एम 
मामलो के जहा अदा वी जाने वालो राशि (या मुआवजा--उस समय इसी 
अथ था 7ब्द सविधान मे रखा गया था) भ्रामक हो या संविधान के परिरंदध 
एक घोखा हो । 

आइए, हम देखें कि दो मायाधीश इस प्रइन पर क्या विचार प्रवट 
बरते हैं । 

“यायाधीश हगदे महसूस वरते हैं कि मशोधन वे! बाद भी स्थिति निम्न 


लिपित रहती है 


“्यापालय इस प्रइत पर विचार नहीं कर संबया कि जो कुछ अदा किया 
गया है या अदा विया जाना है, वह मुआवजा है या नहीं । वह इस प्रश्न 
पर ही प्रिचार वर सकता है वि विवादग्रस्त “राशि मनमाने तरीके से 
निश्चित वी गयी या भ्रामव है यो बदा वी जाते वाली “रा्षि” निर्धारित 
करने के उद्देश्य से जो सिद्धांत निश्िचत किये गये उनका अधिग्रहीत या 
अभित मम्पति के मुल्य से त्कसगत सम्बंध है या नहीं । 

(जार मरा) । 


अब अगर 'यायालय को यह निश्चित करने वा अधिकार है कि राशि! 
वा सम्पत्ति वे मुल्य से “तक्सगत सम्बंध” है मा नहीं तथ निशुवय ही इस 
मामले की जाच करने में यरायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक हा जाता 
है। कारण यह कि ससद को जो वात 'तक्सगत सम्बंध लगती हो, बहो 
“पायाघीश्ष हंगड को तक्सगत सम्बधध नहीं भी लग सकती है। जौर इससे भी 
बड़ी दात यह कि “तक्सगत सस्द ध * शाब्दावनी वी व्यास्या करना क्या जत्यतत 
कदित नहो है ? बंप इसते हम एवं घाए किर विवाद ये' दलदज भ नही फम 
जायेंगे जिससे कि हम अपने फैसले के सही होने के बारे से अनिश्चित बने रहंगे, 
वयाकि समझ से जाने वाली कोई ऐसी क्सौटिया नही है जिनसे इस “तक 
सगतता ” को परणा जा सके २ 

वायाधीद राय वा प्टकोग मिन है। वह कहो है 


राशि निश्चित बरतने म विधानमण्डल सत्रिधि अधित्रारा की आम प्रकृति 


मे अयुमार कापशही बरगा । सिद्ात या उच्चरा किया जा सउता है। 
राधि विशित करन में विधागमरशय जिस मिद्धाल पर अमत कर सता है, 
उसमे अधिव्रह्दीय सम्पत्ति वे मू-य की बराबरी थे मुरादत सामाजिय 'याय 
मो वियार चामितर रिया था सपा है । सामारिश वाय भी विदारणा मे 
संगत विहघर सिय्याय दिवगर आगुए[ 7 ३६ (सी) और (ग) मे प्रति 
परहित बिया 7 झामित होये । इग विदयाया का उप सश्याधारण मे 
गाया४थ थी स्पवस्था करता और गामाव शति या राहना है। पयाधता 
था प्रात संविधा। मे घौथ संगापरत कायूत द्वारा अयाये" हे! (रस 
बाहुर गर टिया गया । मट उद्ी गह्दा या सरता हि राधि निरियत बरन 
मा मामते मे विधायमश्तत को प्रयास गे प्रीमाय सी व्ययस्था बरन की 
लापयाया होगी राधि वी पयामया और एसी राधि यो वि उरह 
टिया थाता है यरत से जब रप से उसवे तरीब बे प्र पर संविधात 
जिसी कायूत वी 'याधिर परो वा सी हजाजा यही हा । 


दप प्रद्य पर होना वायाधीता था दृश्टिताया वा सार यह है हि एए आर 
न्यायाधीय हग? रिसी व्यक्ति वी सम्पति ये अपिग्रदंग ये कानून वा अगर 
बढ पाया जाय हि उस गरायूय दारा दी जाय बाजी राधि का जधिएहीत सम्पत्ति 
से “तरसगत सम्पध यही ९, अववब घाषित परा वा जधियार यायावय मे 
पास सुरावित रखे ४० । इज शिपरीत यायाधीश राय बहत हैं शियतों 
पयापता की परीक्षा गी या सती है रीर यू राधि निटित बरत में विघान 
मफ्टन द्वारा निदियत प्रतिमान वी जाच की जा सकती है। उाये मतानुमार 
न्यायालय द्वारा राटि” वे आधार यी जाय गा प्रने सविधान व चौथे सपापन 
मापूत द्वारा और उत्तम भी अधिय स्पष्द रू से २५वें सपोधन द्वार यापित 
विचार पत्र से बाहुर कर टिया गया है तथा वह तिफ रिथानमण्ण्ल मे 
विचारनोत्र या प्रात है। 

जात म, आइए हम जनुच्छेट ३१ गे पर दाना ययायाघीया वा इप्डिसोप 
देगें । यहा पहले इस बात पर जार ठना आवश्यव है शि दस जनुच्चे” वा सार 
यह है कि अनुच्चेट ३६ (स) जौर ३६ (ग) में प्रतिपाति। विटेगक सिद्धाल्ता 
को यह मूल अधिवारा स ऊपर रखता है। इससे व्यक्ति वे अवियार, समाद वी 
आवश्यवताआ वे आधीम वर दिये गय है।' 
३ इस सीमित प्रश्य पर हि सविवाय मे अनुच्चेट शश्य तोडते समय समर तनता के 

अतिनिधि व॑ रूप मे काम बर रही थी या तह मवतान थे पक यारा दने वात है 


लोग सभा म इस सशोधन ये समयथन म॑ ३५३ सहस्यों ने मत दिये और विरोध में 
केयत २० ने राय सभा में १६६ पे समथन म॑ मत दिये और विरोध मे केदल २० ते 


शेड 


स्पष्ट ही, इस प्रकृति का निणय राजनीतिक है ॥ ऐसे निणयय का समथन 
या विरोध करने मे जिस बात को ध्यान में रखना चाहिए वह यह कि ऐसा 
निणय सिफ राजनीतिक ही हो सकता है। इन निदेक्षक सिद्धातों को अमल मे 
लाने के लिए जिन सस्पत्तिधारियां की सम्पत्ति अधिग्रहण की जान वाली होती 
है, वे निश्चय ही यह महसूस कर सकते है कि अनुच्छेद ३१ (ग) बहुत सगत 
और दानवी है क्योकि वह उह अनुच्छेद १६ (१) (छ) और अनुच्छेद (३१) 
(२) के सरक्षण से वचित करता है | कितु यह भी मतामत का प्रश्न है---आम 
भवाम जिनके हितो मे ऐसी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जायगा निश्चय ही 
अनुच्छेद ३१ ग द्वारा इस अविग्रहण को दिये गये सरक्षण को सराहगे । 

इस प्रकार सम्पत्ति के स्वामिया के प्रवक्ता अनुच्छेद ३१ ग के' विस्द्ध द्योर- 
गुल मचायेंगे जबकि वे लोग जो निदेशक सिद्धातों के माग पर सेजी से जमे 
बढना चाहते है उसका सोत्साह अभिनदन करेंगे। कितु जिस बात पर मै जोर 
देता चाहता हू, वह यह है कि रप्टिकोण कुछ भी हां, मूलत वह राजनीतिक 
उद्देश्य पर आधारित एक राजनीतिक दृष्टिकोण होगा । 

मगर “यायाधीश हंगडे को इस अनुच्छेर की तिदा के लिए काफी सख्त 
शब्द नही मिलते । वह कहते है 


उसके (अनुच्छेद ३१ ग) द्वारा दिये गये अधिकार मनमाने अधिकार है। 
उसको स्वाथपूण उद्देश्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । उसको 
भाषण की स्वतजता शातिपूण सभा करने की स्वतनता भारत भर में 
मुक्त रूप से घूमने वी स्वतत्रता भारत के किसी भी भाग म रहने और 
बसने वी स्वतनता सम्पत्ति अधिग्रहण करने उसका स्वामी बनने नौर 
उसको बेचने की स्वतनता तथा कोई भी पशा अपनाने या कोई भी 
व्यवसाय, व्यापार या सौदा करने की स्वतत्रता का गला घोटने के लिए 
इस्तेमाल क्या जा सकता है। इस व्यवस्था म दिये गये अधिजगार मिरपद्ष 
अधिवार हैं। विधानमण्डल का एक छोटा-सा बहुमत भी उस अधिकार 
को जनतत्न को सीमित करने या उसको नप्ट वरन तक बे' लिए इस्तेमाल 
घार सकता है। वह अधिकार इस देश वी असण्डता का नियल करने वे 
लिए इस्तेमाल क्या जा सकता है। वह अनुच्छेद हमारे सविघान से 
बिजवुल बमेल है । 


“यायाधीश राय इस मामते को भिन तरीबवे से देखने हैं । वह कहत है 


जिन बानूनों को जनुच्छेद ३१ ग के जन्तगत सुरक्षा प्रटान वी गयी है वे 
अनुच्छेद ३६ (स) जौर (ग) के निदेशक सिद्धान्ता का उपलब्ध क्रम के 


श्र 


पायूत हैं। इस लागार पर हि बाई मानूत एसी वीयि पर अमन नहा 
ग्रगा परायासय में उस भुगेयीं र्यि जाय ये मुझ रगने को पोषण 
मरने था असती बारघ गह है कि पानूत बाय वी थोति और विधवेत का 
विघय विधायमष्डत पर छाडा जाप । एस मत्मा थे मूल्यायन औौर उन 
पर फसत था हा उस घाषाणा द्वारा 'यायित पुनरीभण से बाहर रसन वो 
प्रपाप रिया गया है । 


लौर जाग 


लय छह ३१ गे का उद्देष्य है सवधातिर आटे द्वारा सम” और राज्य का 
गानूय बगात ५ अधिशार दगा । 


शुग प्रशार दाता प्यायाधीया म जभिगम में मूत अतर है। यायाधीण 
एयर की आर से अयु घे” ३१ गयी तिदा हुई यायाधीष राय की आर स 
न॑ ता इस अयु देर का समपा गिया गया जौर ते निटा बल्वि यह मायता 
मिली की मह समता बायू। बनात की यीति और विवक्” वे दीव्र मं 
आना है । 

नौर यद्दा यह दीया बरना सगा। होगा कि उिसी 'यायाधीण ब' लिए इस 
निष्पप पर पहुचाता वि अनुच्छे” ३१ गे * पूणतया हमार सविधाय से बमल है” 
एक राजनीतिव मय्र मात्र अभिव्यत्त बरना है--ययाति णित कारणा से वह 
इस निष्यष पर पटये, व राजगीतिक प्रही के हैं । 

ऊपर शिन फ्सला ये' उद्धरण दिय गय हैं उनस इस प्रशार यावाधीणा 
बा एन समभने मे सहायता मिलती है । जोर हम यह बात स्पप्ठ रुप से 
समझ सेनी चाहिए वि यह दहन गिही गहरी रस्तिया ये! सममाव-बुभावे 
या प्रभाव से नही पैटा हाता और न ही किमी बुरे इराद बे' वारण। हमार 
समय यी तुपानी घटनाआ व यायाधीश जिस तरीबे स देरात है. महे दान 
उसम ही पैदा हाता है। रुझवेल्ट ये दिना मं जमरीया वे उच्चतम य्यायालय 
के' चार यायाथीय महसूस यर रहे थे कि राष्ट्रपति देश का गिनाश बी टिया 
मले जा रह हैं, संविधान वी आत्मा वो भ्रप्ट वर रह हैं आदि उसके 
विपरीत तीन अय “यायाधीश, रुज़वल्ट वे सुधारा को वाजून निर्मात्री नीति 
और बिवक वे रुप म दसत थे तथा यागिक पुनरीशरण वी परिधि के बाहर 
समभत थे । यही था ययायाघीशा वे दशन मे अतर । 

जाज भारत म स्थिति उसते भिन नही है । और यायाधीया वे फ्सला 
(अग्नाहम लिकत वे! इब्त्य म॑ उनवी रायो”) को विश्पल रूप से पतने पर 


श्र 


निश्चय ही उनके बुनियादी दाना, जीवा सम्पधी उनके इप्टियोणा वा 
बपम्य प्रवट हा जाता है। 
न्यायाधीश हमगडे न, अपने इस्तीफे ये लागू हो जान वे' तुरन्त बाद, १ मई 
१६७३ बा एवं सवाददाता सम्मेलन में जो बपान दिया था, वह उसने दशन, 
उनके जीयन सम्दधी दृष्टिकोण, वो और अधिव उजागर वरता है। उसमे 
उाहाने बहा 


जनतत्र वेपल एक राशकत विराघ पक्ष, जाशत जनमत, आलोचनाशीज़ 
समाचारपत्र व्यवस्था और स्वतंत्र यागपालिका से हो जीवित रह 
सकता है । लेविन आज विभिन्‍न वारणों से कोई सशक्त विराध पदा 
नहीं है और जनमत को भी जागृत नही यहा जा सरता वयावि' पचास 
प्रतिशत से अधिज आबादी निरक्षर है। समाचारपत्र भी पावदियां से 
मुक्त नहीं है । 


और तब उदोने टीका वी विः “आप म से अनव लाग बेवल सरवार की 
सराहना वरने का स्वतश्र हैँ ।” 

अतत यह बहते हुए वि एवं मात्र वची हुई रक्षक शत्ित है एवं स्वतन्न 
“यायपातिबा, जिसका 'सक्ाया तिया जा रहा है” उहोंने आह्वान किया वि 
“जनतत्र की अभी भी रक्षा वी जा सकती है बशतें वि जनता जाग, उठ पड़ी 
हो और अपनी शक्ति था उपभोग बरन वा प्रयत्न परे ।/ 

इसमे बया प्रव्ट होता है? निम्सदह, एक सशकत विरोध पक्ष, एवं 
मिस्तृत और स्वतत्र॒समाचारपत्र व्यवस्था और जाशत जनमत महंत्वपूण है 
ताजि' सरबार वा इतता विरोध और ईमानदारी से इतनी आलोचना हो सवे' वि 
जिसमे हमारे देश वे सामन उपस्थित महत्वपूण राजनीतिक समसस्‍्याआं पर 
उचित बाद विवाद आश्वस्त हा जाय, ओर सरकार तथा ससद वो ऐसे रास्ते 
के बारे म जिस पर हमारे देश को चलना चाहिए सही फेसले करने मे सहा 
यता मिले । 

लेक्नि लगता यह है जि “यायाधीश हगड के लिए भारत सम सिए “याया 
लग महृत्वपूण है, सिफ 'यायालय ही “जनतत्र के! अतिम रक्षक” हैं । 

उनके मतानुसार समाचारपत्र व्यवस्था कसी मसरफ वी नही है कयाकि 
उसवा सिर्फ सरकार की सहायता बरने की इजाजत है--यह तथ्या वो देखन 
से इनवार करने वी अत्यत दुर्भाग्यपूण स्थिति है क्याकि दुनिया के किसी भी 
देश म समाचारपत्र अपनी बात कहने के लिए इतने स्वतत्न नही हैं जितो वि 
भारत म। वह यह भी वहते है कि हमारी जनता मे पचास प्रतिशत पोग 


२७ 


वि्रिर है दगतिए थे ह। हु विवर्मि! एन एा और वरियाओ ही एै [समझे 
मर्ते वि उछे ए्ी दिगरा के) गम कह बार पिर आगीय बरिदियय मे 
(वधय मे चारी गापापद्मी पर द्वापी है मरोरि रिंग (ती नेभी हमारे 


८ 
देन वे राजी जीवा मे भाग या ह या हमारी जता में थी। घूम 


दह्गारँ ह हि हमारी कप गे जाया पर भती भार्ति 
थी हि उगा हवशया हम ठग तेनवी पी कपवरता भरे 
मम जारी मी मा” पर जा उगी व्‌ विदा घुएए मन है जब अत्यल 

पार ह के मंधों नाग रब 


हु आविष्यधा5 
मरा पे जया उरमाट मे आ' गैर | 
के पट म सबसे अपिर री दिय दी । 
पैर वार अर प्र पीता एस गहँ है हि पो< मत दिए द्श 
नहीं है । जगा में मी जा लोग मगर मे वैते ह््येडा 
दिराघ परत मी सायं बर्यर फेल में कप मरी ३ जय बह संवार 
मु पा रएाहों 9 मरा दतग गे यही हैं शी 
हैगट भार और हमारी लगा सम कगने मे एनरीरगि परत हैं जैसी 
दि पर हमारे दे शेग द्रीवत वो ठगी झूप मे दागनें में इनवार बरते 
हक जिग रप मे बट स्ति' और एसी ते सराहना वर रा इनागार बरत 
हि हमार दम दया थी भें श्री साक्त है! 
इूगम भी अधिक महतपर मढह दूत विप्यर्पाँ स दि यहां 
मोई स्वत ममायारपत्र ही हैं बाई जागरर जवमत नही है और वी 
सके विरोध दल टी है वह एस चीजे पर पटुचो ह्ति “जुनतत्र मे 
अतिम रशाय है 
यह तिएइ॒प महा नाथगा है इमस गोई तति देसी ट्बिति 
बहुचेगा ४ बयियातियी र दगाम तगा' बाते न्यायाधीरी ही हैं, ८ 
ह्ठी बायपॉतिक बर रागनी और उ' चुयवश्ण तथा 
डपयों उसदे ए बी विरोध भी से जाचना होगा 
क्या या गड़े वे इसे नजरें से मह घ्रः होता प्रठते 
मद ने बीच 


लए एवं लोर -्यायपाविवा जौर दूसरी 
मुतावले बी हातत नारी रा उचित थति हैं 


रे इस सप्मे यह समभते हे महत्व रेखावित ह्वोता न्यायाधीश 
कस प्रवार जीवन को देख है. एप व्यायाधी औौर इप्टिवोण में 


रा बया है. जीए बार्डोगो बे शब्टों भें मायाधीरी ने हदहा न ५ 
'व्टिकोण + की घ्वात मे रखना कया एव जीवत जावश्यवता ह्ः 


भ्र्ष 


७ पद्दोन्‍न्नाति और वरीयता 


वरीयता के प्रइन को लेकर तक वितक काफी परिमाण में बढा है, यानी 
यह कि 'यायपालिका वी स्वतवता वी रा के लिए मुख्य यायाधीश के पद के 
लिए पदोनति में वरीयता (सीनियोरिटी) के नियम का पालन परमावः्यक है । 
जय देशा का अनुभव छोड भी दिया जाय (जिस पर अध्याय ४ मे विस्तार से 
विचार किया गया है) तो भारत म भी उच्च यायालया के मुख्य यायाविपति 
की नियुक्ति या उच्च यायालया स उच्चतम पययायालय में उनत नियुक्ति के 
मामले में वरीयता के सिद्धांत को अवहेलना भी कोइ कम नहीं हुई है। मं 
यहा अनेक' उदाहरण दे रहा हू और यह सूची किसी भी प्रकार पूरी नही है 


(१) बम्बद उच्च यायालय के यायाधीश् जे आर मुधोलकर को 
उच्चतम “यायालय में ३ १० १६६० मे नियुक्त किया गया। उनको उस 
समय उच्च “यायालया के सभी मुरय -यायाधिपतियों के मुकादले तरजीह 
देवर चुना गया और विभिन उच्च प्यायालया के स्थायी यायाधीशों मं 
उनकी स्थिति सातवें नम्बर पर थी । 

(२) कलकत्ता उच्च -यायालय के ययायावीश आर एस बचावत को 
नियुक्ति उच्चतम 'यायालय मे ७६ १६६४ को को गयो। उनको भी 
डस समय के सभी उच्च 'यायालया के मुल्य यायाविपतियों वे” मुकाबले 


श्६्‌ 


तरजीह दर उच्चतम प्यायालय म॑ नियुक्त किया गया और विभिन 
“यायालया के स्थायी प्यायाधीशा में उनका स्थान दुसर नम्बर पर था ! 
(३) कलकत्ता उच्च -यायालय के प्यायाधीश जी के मित्तर का उच्चतम 
“यायालय में २६ ८ १६६६ को नियुक्त क्या गया ! उस समय कलकत्ता 
उच्च यायालय में उनसे प्रवर (सीनियर) तीन (मुस्य यायाधिपतति समेत) 
“यायाधीश थे और विभिन उच्च “यायालया के स्थायी यायाधीशों मं 
उनका स्थान आठवा था। 

(४) केरल उच्च “यायालय के यायाथीञ सी ए वेदर्यालिगम को उच्चतम 
न्यायालय में १० १० १६६६ का नियुक्त क्या गया। उस समय स्वयं 
केरल जच्च यामालय मे दा अब “्यायावीशञा (मुर्य ्यायाधिपति समेत) 
को उनप्ते वरीयता प्राप्त थी और विभिन उच्च “यायात्या वे स्थायी 
न्यायाधीश में उतका स्थान तैइसवा था । 

(४) पजाब और हरियाणा उच्च 'यायालय दे 'यायाधीश ए एन ग्रानर 
को उच्चतम प्यायालय मे १२२ १६६८ को नियुक्त किया गया । उस समय 
पजाय और हरिय्राणा उच्च यायालय में ही दा अय यायाघीशा को 
(जितभ मुस्प “यायाधिपत्ति भी थे) वरीयता प्राप्त थी और विभिन उच्च 
“नयायालया के स्थायी यायाधीयों म उतका स्थान उतालीसवा था। 

(६) वलक्सा उच्च य्यायातय के य्यावाधीश ए एन राय उच्चतम 
पयायालय मे १८ १९६६६ का नियुक्त तिय गये। उस समय बलमत्ता 
उच्च “यायालय मे तीन आय “यायाधीशञा (मुस्य प्यायाधिपति समेत) का 
उनमे बरीयता प्राप्त थी और वरिभित उच्च यायातया ब' यायाधीणों मं 
उनवा स्थान तीसवा था । 

(७) बम्नई उच्च यायातय वे डी जी पालेयर वो उच्चतम यायावय 
में १६७ १६७१ स नियुक्त किया गया । नियुक्ति ब॑ समय स्वय बस्यई 
उच्च “यायातवय में पाच अय यायाघीश (मुस्य ययायाधिपति समंत) उनसे 
प्रयर थे और विभिन उच्च 'यायातया वे स्वायों यावाधीणा मे उनता 
स्थान चौंतीसवा था । 

(5) बेरल उच्च यायातय वे थे के मंख्यू उच्चतम ग्रायातय में 
४१० १६७६ वो नियुत्ता किय गय। 7युक्ति वे रामय सवय बरय उच्य 
यायातय में तोध अय यायाघीशा (मुख्य 'यायाधिप्री समत) वा उनसे 
यरीयता प्राप्त थो और प्रिभित उच्च ययायावया ये र्थायी सायावादा 


में उाज़ा स्थान सत्तरवा था । 
(६) इवाशयाल उप यावायय मे एस एय दियही उच्यतम यायातय 
से ३४८ १६७२ का विशुस्त तिय गय। वियुकि व समय राय इवाटाशा 


है. 4.4 


उच्च "यायालय मे दो अय यायाधीश (मुख्य प्यायाधिपति समेत) उनसे 
प्रवर थे और विभिन उच्च य्यायालयो के स्थायी ययायाधीशो में उनवा 
स्थान दसवा था । 


(१०) कलप्त्ता उच्च ययायालय के ए के मुसर्जी उच्चतम न्यायालय में 
१४८ १६७२ को नियुक्त किय गये । नियुक्ति के समय स्वय कलकत्ता 
उच्च ययायालय मे तीन अय यायाधीयों (मुख्य “यायाधिपति समेत) वा 
उनसे वरीयता प्राप्त थी और विभिन्‍न उच्च “यायालया के स्थायी “याया 
घीशा मे उनका स्थान इकत्तीसवा था। 

(११) बम्बई उच्च 'यायालय के वाई वी च॒द्गभचूड को उच्चतम “यायातय 
भे २३ ८ १६७२ को नियुक्त किया गया। नियुक्ति के समय स्वय बम्वई उच्च 
“नयापालय मे दो अय “यायाघधीशों (मुख्य यायाधिपत्ति समेत) को उनसे 
वरीयता प्राप्त थी और विभिन उच्च “यायालयो के स्थायी ययायाधीशों मे 
उनका स्थान उन्‍्मीसवा था । 

(१२) मद्रास उच्च “यायालय के ए अवशिरिस्वामी उच्चतम य्यायालय 
में १७१० १६७२ को नियुक्त क्यि गय। नियुक्ति वे समय स्वथ मद्रास 
उच्च प्यायालय मे पाच अय “यायाधीशा (मुख्य 'यायाधिपति समेत) को 
उनसे वरीयता प्राप्त थी और विभित उच्च 'यायालया के स्थायी -ययाया 
धीशो में उतका स्थान वहृत्तरवा था । 

(१३) के एस हेगड़े को विभिन उच्च यायालयों के २८ अय' स्थायी 
यायाधीशा पर त्तरजीह देकर दिल्‍ली उच्च 'मायाजय मे अक्तूबर १६९६६ 
मे मुख्य “पायाधिपति नियुक्त क्या गया। फिर उहें जुनाई १६६७ मे 
उच्च प्यायालयो के त्तमाम मुख्य 'यायाधिपतिया बे! मुकाबले, जो सब 
मुख्य 'यायाधिपति के रूप में उनसे प्रवर थे, त्रजीह देकर सर्वोच्च “याया- 
लय मे नियुक्त किया गया । 

(१४) १६४७ मे एम सी छागला को उनसे प्रवर के सी सेन का अधि- 
क्षमण कर बम्बई का मुस्य यायांधिपति नियुक्त किया गया। 

(१५) पी दी मुखर्जी का, जो कलकत्ता उच्च “यायालय के सवसे प्रवर 
सदस्य थे, भुख्य यायाधिपति की नियुक्ति वे भामले मे दो बार अधिक्रमण 
किया गया। जून १६६१ मे एस सी लाहिडी के अवकाए प्राप्त करत के 
फलस्वरूप कलकत्ता उच्च ययायालय में मुख्य ययायाधिप्ति का पद साली 
हुआ । हालाकि पी बी मुखर्जी उस समय सबसे प्रवर “यायाधीदा थे, फिर 
भी कही कारणा से उह छोड दिया गया और एच के बांस को, जो 
उनसे बवर (जूनियर) थे, मुख्य यायाधिपति नियुक्त क्या गया | पी बी 


हर 


मुखर्जी को. माद १६६६ म फिर छोड दिया गया और डी एन पिन्हा 
को, जो उतस्ते वर थे मुर्थ ययायाधिपति नियुक्त कर दिया गया । 
(१६) मब्य प्रदेश उच्च न्यायालय मे अकूबर १६५६ म मुख्य यावाधिषति 
की नियुक्ति के लिए प्रवरतम यायाघीज् टी पी नायक का पी वी 
दीसित द्वारा अधिकमण किया गया। उसी उच्च न्यायालय म माच १९६६ 
भ पुन ठो पी नायक का अधिन्रमण क्या गया जब इलाहाबाद उच्च 
“यायालय के विशम्भर दयाल को मध्य प्रदेश का मुख्य यायाधिपति नियुक्त 
क्या गया । स्थायी यायावीश के रूप मे विद्यम्भर दयाल टी पी तायक 
से अवर थे । 


इन सभी अनग्रिवत उदाहरण से प्रकट होता है कि प्रत्येक चरण मं, वह 
चाह क्सी उच्च 'यायालय के मुस्य ययायाधिपति की नियुक्ति का प्रश्न था या 
उच्चतम यायालय बे प्यायाधीचा की नियुक्ति का प्रश्न सचयन हमेशा “याया 
घीश के गुणा के. आकलन के आधार पर और यावालय म उसकी पपयोगिता 
को ध्यान म॑ रख कर किया गया । वरीयता को एक नियम के रूप मे, स्पप्ट- 
तथा, अधिक महत्व नही दिया गया । 

इस प्रकार, जाम तौर पर उच्च यायालया स उच्चतम 'यायालय मे 
परदोन्‍नति वरीयता पर जाधारित नही रही । तो भी यह दलीत कभी नही दी 
गयी कि इससे “्यायपालिका की स्वतत्रता को क्षति पहुची है। काई थिकायत 
नहीं की गयी वि उच्चतम “यायालय मे अपनी पदोस्ल्ति बी जागा बर उच्य 
न्यायालयों थे प्यायाघीशा ने “जनुमवा या 'सुशामद! वर कायपात्रिया को 
प्रसान करने पा प्रयत्त किया था। इसतविए यह विश्वास वरना बढित है हि 
जब उच्चतम “ययायात्य ने! मुख्य यायाधिपति के पद पर नियुक्ति ने भामन से 
बरीयता वे नियम वा पालन नहीं ह्िया जाता है, तभी यायपातिका की 
स्पृतप्नता पर पूरी तरह बुठाराघाव होता है | 

अमन मे एसा लगता है कि यह भय हमार द् वी सं्वीध जहाजत, 
उच्च7म ययायात्रय, के यायाधीया के बौद्धित और नैतित चरिषर बी डाक्ति प 
दुभाग्यपूण कमर मूयातत] पर आधारित है । आखिर हम उच्चाम यायातय बे 
मुग्य “यायाधिपी ये पद पर उच्चतम यायावयां के यायाधोशा म से हा 
वियुक्ति पर पिचार यर रे हैं यानी जपा दर वे “यायित्र सापान बे उच्चतम 
स्थात ये जिए एस लागा मे से चयन पर विचार बर रट हैं जा अपन उब्य 
गुए के विए सदमाय हैं। निइयय ही काम और अधिकार ब उस स्वर पर 
उल्य पतन का ब्रवासमस य़गा । क्या यट बा की जैव सयी है कि उच्याम 


द्दर 


पद पर नियुक्ति वी आशा मे यायाघीश कानून को भ्रष्ट करने और अपने 
बिचेक के विरुद्ध फैसले देव के लिए तैयार हांगे ? 

हमारे देश के लिए यह दुखद दिन होगा जब हम यह भय हाने लगेगा कि 
उच्चतर पद वी आवाफ्षा, अर्यात -यायाधीश दे पद से उच्चतम “यायालय के 
मुर्य “्यायाधिपति पद पर पदानति वी सम्भावना, उच्चेतम “यायालय में 
उनके यायिक वाम के सचालन वे' लिए यायाधीशा को प्रभावित करेगी और 
विशेषकर उ'ह सरवार के पल म फैसले दने के लिए प्रभावित करेगी। राज्य 
सभा में अपने मापण मे सो के दफतरी वायह तक कि ए एन राय 
को मुग्य ययायाधिपति नियुक्त बरने के सरवार के निर्णय से, और इस प्रकार 
बरीयता की प्रथा को तिलाजलि दिये जाने से, न्यायाधीशा द्वारा “जूते चाटा 
जाना ' शुरू हो जायगा--हमारे पयायाधीशा वी योग्यता को कतई श्रेय नहीं 
दें) 


श्र 


८. निष्कर्ष 


उन सभी चारा देझो में जिनके अनुभव की इस मामले मे बुछ विस्तार से 
परीक्षा वी गयी है, राजनीतिक पद (केवल राजनीतिक दृष्टिकोण ही नहीं) 
को नियुक्ति के लिए अयोग्यता समभना तो दूर रहा, एक योग्यता माना जाता 
है--उच्च 'यायिक नियुक्ति के लिए सम्भवत निर्णायक याग्यता। हमन अपने 
देश मे इस अभिगम को स्वीकार नहीं किया है और उसको स्वीकार करता 
शायद हमारी राष्टीय परम्परा के उपयुक्त नही होगा ।' 

कितु निश्चय ही, जीवन का ज्ञान, ऐसे विचारों और इरादो का चान जो 
करोडो के दिमागो को भकभोर रह हैं, समय की गति के साथ चलने की क्षमता 
जो लोग बहतर और सुखदतर जिदगी के लिए कशममक्श कर रहे है उनकी 
आकाक्षाओं का सहानुभूति के साथ समझने याग्य दृप्टिकोण--क्या काई इतकार 
कर सकता है कि इस उच्च पद के प्रत्येकः उम्मीदवार भ य॑ सारे गुण भारी 
परिमाण मे होने चाहिए ? 


१ कि यायाधीश हैये ने इालमें बताया था में सीये राजनीतित तीवन से 
“यायाधीश पद पर नियुक्तिया भारत म॑ अविदित नहीं दह॒ उनके स्वय वे उठटाइरण 
के अतिरिक्त यायाधीश भण्डारे, टेक्च द तथा न्यायाधीश शबर प्रसाद मित्र जो 
श्रव कलकत्ता उच 'यायालय के मुरप्र -यायाषिपति हें, के भी उदाइरण दें मगर 
आम तोर पर ये अपयाद द नियम नहीं 


दर 


प्रदव पूछा जा सकता है. नियुक्ति वे लिए सम्भावित व्यत्ित वे! "इप्टि- 
कोण”, उसके [वार्डोजा वे शब्दों में) “दशन” को परसने के लिए उसको वैसे 
देखना चाहिए। शायट सर्वोत्तम उत्तर वह है जो जीवन वी जनतात्रिवा 
प्रणाल्री बे” महान अग्रदूत अप्राहम लिउन' ने दिया था। उहांने 2स प्रश्न का 
निम्नलिसित रीति स उत्तर दिया था 


हम किसी व्यक्ति स यह नही पूछ सकते कि वह क्या बरेगा, और अजगर 
वह इसका जवाव दे भी बंठे तो हमे उसके लिए उससे नफरत करनी 
चाहिए। इसलिए हम ऐसे व्यवित को लेना चाहिए जिसके विचार 
सुविदित हा । 


शिकायत की गयी है कि ययायाधीज्ञा का “जधिक्मण' किया गया, कि इस 
नीति से यायपालिका की स्वतत्रता नप्ट हो जायगी, आदि। कितु क्‍या 
सविधान वे' अतगत सरबार को यह छूट नही मिली हुईं है कि एक ययायाधीरा 
ओर दूसरे “यायाधीश के बीच वह जागरूकता से चयन करे, ईमानदारी से और 
“्मायपूवक' इस नतीज पर पहुचे कि उसको राय में एक खास व्यक्ति एव अय 
व्यग्रित की अपेक्षा अधिक उपयुवत, अधिक क्षमतावान और अधिव कारगर 
मुग्य यायाधिपति हो सकता है ? इससे न चुने भये व्यवित पर कोई आलेप 
नही आता, क्योकि एक'सरकार नियुक्ति के लिए सम्भावित व्यवितियों के 
“प्रिचारो ! का (वकौल अब्राहम लिकन) अपनी नजर से, अपने चश्मे से, देखती 
है और कोई दूसरी सरकार उसी मामले को भिन तरीके से देस सकती है । 
लेक्नि लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर यह कतव्थ आयद है कि वह मामले 
की सभी कोणा से परीक्षा करे और सबसे अधिक उसको ध्यान देना चाहिए 
“याधिक सत्यनिष्ठा तथा कानूनी ज्ञान के साथ उसके "इप्टिकोण”, उसके 
“दशन ' पर यानी इस वात पर क्रि उसको परिवर्तित भारतीय दृश्य का और 
जिस दिशा में देश जाना चाहता है उस दिद्या का बोध है या नही । 


सरकार को सचयन के इसी कायक्षेत्र का प्रत्येक एप्ते मामले मे सामना 
करना होता है जहा उप्तक्ने नियुक्ति का अधिकार है. मत्रिमण्डल का सचिव, 
आर्मी स्टाफ का प्रधान, सावजनिक सेवा आयोग का अध्यक्ष--क्‍्या वरीयता से 
ही सटा यह निर्धारित किया जाता है कि नियुक्ति योग्य कोन व्यक्ति है रे या 


१ अबाहम लिकन ने यट उत्तर उस समय दिया था जा तत्कालीन वित्त सचित्र चेत 
को अमरीका के उच्चत्तम यायिक पद उच्चत्तम यायालय के मुगय न्यायाथिपति वे 
पद पर नियुक्त जिये जाने पर उन से प्रश्न पूद्धा गया था 


न्पा५ द्थ 


निर्णय करने से पहले कया सभी सग्रद पल पर ईमानदारी और सावधानी से 
विचार क्या जाता हैं और अपर हो वरीयता वो तिलाजति दी जाती है, 
अधिम्रमण होते हैं ? 

यही प्ृष्ठभूभि है जिस्म "अधिक्मण” हुए हैं और हो सकते हैं, एसा हर 
अग्नेजी भाषी देश में हुआ है और कोई कारण नहीं हि भारत को अपवाट 
बनाया जाग | 

इस सबसे सम्मवत उस अभिगम और उप इरादा की पर्वाप्त तथा ईमान 
दारी के साय सफाई हा जाती है कि जिनसे सरवार उच्चत्तम स्यातय के भुख्य 
प्यायाधिषति के उच्च पद के लिए यायावीश राम को चुतने मे प्रित हुई । 
और साधारणत में विसी पदारढ यायाधी्न के गुधा-अवगुणो पर बहस मे पडना 
उचित नहीं समझता, सास कर एक ऐसे व्यवित्त के वियय मे जा भारत का 
मुख्य ययाग्राधिपति है। क्रितु चूकि उत पर अनुवित आवमण हुए हैं. में उनको 
साख मोर सत्यनिप्ठा वा हवाला दिये बिना नही रह सकता । 

मुख्य यायाधिपति राय ने १६३६ मे कलकत्ता उच्च यायालय में बरिस्टर 
की हैसियत से कानूनी जीवन !ुरू किया था । वह १६५७ मे क्लक्ता उच्च 
न्यायालय मे यायाघीश और १६६६ से उच्चनम पययावावय से यायाधीर 
नियुक्त हुए ॥ और “यायाधीश के रूप मे उतका वाय-जीवस न स्विफ लम्बा, 
बन्कि' विशिष्टताप्रण रहा है । 

यह आरोप भूठा है कि उहें मुख्य यायाधिपति इसलिए निमुक्तर किया 
गया कि उहोंते उत तीन बड़े मुकटमा से खितवा उड़ाने फैसठा विया--पहता 
बक राष्ट्रीयकरण वा, दूसरा, प्रिवी पस का और तीसरा, हाल का बडा सववातिष 
मामला--उ हति सरवार के पक्ष म फंसला दकर उसको अनुग्रद्दीत किया) 

यह वोद करता महत्वपूण है कि जहा तक वेक राष्ट्रीयकरण और प्रिदी पर्तो 
के मुकदमे वा सम्द थ है 'यायावीश्ष राय के पसले मे मूलत उच्चतम 'याया- 
लग द्वारा घोषित पिछली कानूती स्थितियों की प्रुष्टि हों थी--उत स्थितियां 
की पुष्टि निह दुर्भाग्य स बहुमा ते मत्मूव कर दिया था और अपग्राह्म बताया 
था । इसलिए इत मामला मे यायाधीश राय के विचारा का ऐसा मानता कि वे 
सरकार वी इच्छाओं को ध्यान में रख कर व्यक्त किये गये थे, जानबृक कर 
ओर वेईमायी के साथ उनको बदनाम करना है 3 

और हास के सर्वेधानिक मुकदमे म॑ यायाधीक्ष राय ग्रोलवताथ मुकदमे 
को सन्‍्मूण बरते मे नौ अय योवाधीएों के साथ थे और रहदें तथा शशवें 
सतोधनों की बैधता का अनुमोदन करने में पांच अन्य यायाधीशों के साथ 
थे । मह भी नोट करना अच्छा होगा कि इन साधना को सखद के दोता सदना 
में लगभग सवसम्मत समंधन प्राप्त हुआ था ओर इस प्रकार उनके लिए यह 


द््् 


सवश्नेष्ठ रूप से दावा क्या जा सवता है वि. वे जनता वी इच्छा अभिव्यवत् 
बरते हैं। इस मामले म यह बात विसी प्रश्ञार असगत नहीं है ।' 

इसके अतिरिवत, अभी हाल में तीन महत्वपूण मामला मे यायाधीश राय 
एमे फैसलो मे शामिल थे जो सीधे सरवार के खिलाफ गये । यूज प्रिट (असवारी 
कागज) पर नियत्रण के मामले मे यायाधीश राय -याबालय के बहुमत के साथ 
थे जिसने उस आदेश को रद्द किया । बहुत हाल में आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था 
बानून की धारा १७-७४ वी वधता के मामले म यायाधीश राय उस बेंच के 
सदस्य थे जिसने उसको अवैध धोषित क्या । सम्पत्ति-कर वे! मामले मं वह 
उस बहुमत के विरुद्ध थे जिसने कानून को वैध ठहराया । 

तब इस मामल या सार वया है ? 

पहली बात यह कि जनतात्रिव' व्यवस्था के उचित रूप से काम बरने वे 
लिए यह वोई अनिवाय पूव शत नही है कि मुख्य यायाधिपति का वरीयता वे' 
आधार पर नियुक्त किया जाय, वल्वि इसके विपरीत एसी प्रया से हानिकाश्वः 
परिणाम ही हो सकत॑ हैं। 

दूसरी बात यह वि जनतात्रिव व्यवस्था के उचित रूप से वाम बरने वे लिए 
यह कोई अनिवाय प्रृत्र शत नही है कि कोई यायाघी”टा अपनी नियुक्ति से पहले 
तक राजनीतिक विचारा या विश्वासा मे अवोध हो--अगर ऐसा व्यक्ति पोज 
निकालना सम्भव ही तव भी । 

तीसरी बात यहू वि' सावजनिक मामला का बुछ चान या उन व्यापक्तर 
विचारो का घान जो कराडो के दितो दिमाग को आदोलित करते है. देश वे 
उच्चतम “यायालय मे नियुक्ति बेः लिए एक महत्वपूण योग्यता है। 

चौथी बात यह कि जिस व्यक्ति को उस समय की सरकार देश के सर्वोच्च 
न्यायिक पद पर बेठते के लिए अपनी नज़र म सबसे अधिक याग्य समझती 
है उसको नियुक्त वरना और उसके दशान तथा जीवाय सम्बंधी इप्टिकोण 
पर विचार कर उसका भी ध्याव रखना सवया सरकार के अपने विवक 
का अग है। 

पाचवरी बात यह कि किसी यायालय के काम करने की अत्यत्त महृत्वपूण 


३ मतदान इस प्रकार था 
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९, उपसंहार 


महू पुस्तव जिस समय प्रेस में गयी, उस समय के बाद से ए एवं राय 
वो मुख्य “यायाधिपत्ति नियुक्त जिये जाने वे! विग्द्ध निहित स्वार्यों बी जोर से 
चौतरपा सगठित अभियान बढा टिया गया है। इस अभियान वे जगुआ उनवे 
संउसे अग्रगष्य प्रवत्ता एन ए पातेवीवाला हैं। यह कोई आवस्मिव' बात नहीं 
कि बक राष्ट्रीयकरण वे मामले म वह बव' मालिफो के, प्रिवी पर्सों थे! मामले 
में रजवाडा के, ओर सबसे ताजा सविधान सत्ोपन के मामले मे जमीदारा के 
बवील थे । 
इस अभियान वा निर्माण बरतने मे स्वभावत्त एन निहित स्वार्थों ने 
सामायत सरवार द्वारा अपनाये गये रप्ठिकोण को, और विशेषवर मेरे 
इप्टिकोण को, तोड मरोड वर पेश करने का भरपूर प्रयत्व जिया है । 
पालवीबवाला मे दलीत दी है वि “सविधात चूवि' एक प्राशवत जीदी है 
अत उसवा अपना दशन है। “यायाधीश सविधान और बाजबून पी रक्षा वरने 
बी शपथ लेता है । अगर शासव पार्टी का दशन सविधान के दशन वे विएद्ध 
हैं तो उमर कौन से दशनन वी रक्षा व॒स्‍नी चाहिए ?” (इडिपन एक्सप्रेस, 
१४ ५ १६७३) 
जैसा कि इस पुस्तत के अध्याय ६ म विश्लेषिद प्यायाधीश हेगडे और 
यायाघीश राय वे' फैसला वे उद्धरण से स्पष्ट है, जहां दोना 'यायाबोश 


द््ष 


सविधान और कानूना के प्रति अपनी वफ़ादारी की झपय का प्रातत करने मं 
ईमानदार से अधिव ही बुध है, वहा उन दानो के वीच इस बात पर बुनियादी 
मत्तभेद हू कि सविधान का ठोक ठीव दशन बया है। हंगड़ वे! अनुसार सह 
अपने २/३ बहुमत स भी जनता को इच्छा की अभिव्यक्ति करती नही मानी जा 
सकती । राय वा दृष्टिकोण इसवा ठीक उल्टा है । 

हेगड़े बे' लिए अधिग्रहीत सम्पत्ति के प्रतिकर (मुजावजे) का प्रश्न जमी 
भी “उत राष्चि! को निश्चित करन म॑ अपनाय यय सिद्धान्ता वी ताबिब 
सगति के मामले वी लेकर यायिक पुनरीक्षण का प्रश्न हो सकता है, राय का 
मत है कि थह मामला वैधानिक नीति का है और यागिक पुनरोक्षण की 
परिधि के बाहर है । 

हगड़े समभते हैं वि अनुच्छेट ३१ गे द्वारा जिस प्रकार निदेशव सिद्धान्ता 
को मूल अधिकारा से ऊपर रसा गया है, उसका जय हागा सविधाव का अत 
और उहनि यह दब्पवली इस्तमाल वी है वि, “यह संविधान से पूरी तरह 
बेमेल है ।” राग्र का भत है कि कोई निदेशक सिद्धान्त मूल अधिकारों से ऊपर 
रखा जाना चाहिए या नही यह मामला वैधानिक नीति और विवबः' वा हैं 
तथा एसा मामला है जिसवा फैसला ससद वो ही वरना चाहिए । 

इस प्रवार यहा प्र*न झासक पार्टी के दक्नन का ध्यान रफने का नहीं है 
बल्कि स्वयं यायाधीश के अभिगम का घ्यात रसन वा प्रश्न है। 

खझूजवल्ट ने इस शाटायली का इस्तमाल किया था वि! वह 'यायालय से 
एपे सदस्य नियुक्त करेंगे 'जो आधुनिद' परिस्थितियों को समभते हैं. जा 
बेधानिक नोति पर ससद (वाग्रेस) के फैसला के विरुद्ध व्यवस्था दने वा प्रयल 
नहीं करेंगे जो यायाधीशा वी तरह काम करेंगे, वानूत निर्माताओं (सक” 
सदस्यों) की तरह नहीं। (मार्च १६२७) । हि 

इसलिए समस्या का सार यह है कि क्या सविधान का दशत वैधानिक 
नीति दे” मामल म॑ ससद का सर्वोच्च मानन की व्यवस्था वरता है या वि 
न्यायाधीश स्वय अपनी नीतिया को, जनता वे! लिए क्या भला है या वया बुरा 
इसके धार मे अपनी समझ वी ससद पर लाद सकते है । 

गोलक्लाथ के मुक्दम के बाद दो वप तक यायालय सर जिस बात पर 
सघप चलता रहा वह दरअसल इसी प्रइन पर कैड्धित था यात्री वि एक 
जोर ससद और दूसरी ओर यायालय मे अधिकार-्क्षेत्र पर। सपप्टत ईस 
मामल्ले मे जैसा कि मैं पहले उल्लेस कर चुका हु, एवं यायाधीष और दर 
प्यायाधीश के वीच मतभेद रह हैं । 

कोई व्यक्ति एसा -यायाधीन्न नहीं चाहता जा 'कायपालिया के लिए 
अनुकूल! बैठे, जता कि पालकीवाया न आरोप लगाया है। एक बार फिर 


छग 


रूजवेल्ट के शत को दोहराये तो “हम “रीढहीन सगठन' नहीं चाहते जो 
कानून की जवहलना करें और जो सास मामलो को उस प्रकार ते करें जेसा 
कि मैं उनस ते कराना चाहता हू ४ हम स्वतत्र सशक्त यायाघीश चाहते हैं, 
जो हमारे स्विधान की व्यवस्था के अनुरूप अपने उच्च य्यागिक अधिकार 
वा उपथाग करेंगे जिसके कि वे अधिवारी उनाये गये हैं। लेबिन हम ऐस 
न्यायाधीश नही चाहते जो सविधान के दशन वी अपनी समभदारी का बहाना 
बना बर वास्तव मे कानून बनाने का काम वरते हैं सविधान से ऊपर बेठते 
है--उससप्त नीचे नही । यही निणायक अतर है। 
पालवीवाला ने सरकार के प्रवक्‍ताओ के मुह से यह दतील दिलवायी है वि' 
हम ऐसा मुरय य्यायाथिपति चाहते ह॑ जो “ससद की परम प्रभुसत्ता और उसके 
असीमित अधिकारा म विश्वास रखता हो ।” यह हास्यास्पद है। एक लिखित 
सविवान के मातहत “परम भ्रभुसत्ता” का कोई प्रश्न ही नहीं हा सकता । ससद 
की प्रभुसत्ता इन बाता से सीमित है. (१) भूल अधिकार, (२) सविधान वी 
अय व्यवस्थाओ के साथ अनुरूपता, (३) राज्या के विधानमण्डलो और ससद 
के बीच अधिकारों का बटवारा । 
और सरबार वी भोर से कोई भी कभी ससद की परम प्रभुसत्ता के लिए 
नही भगडा है | कितु हमने यह दावा जरूर क्या था कि अनुच्छेद ३६८ द्वारा 
प्रदत्त अधिकार से सविधान को ससद, जिस तरह भी वह जनता के हितो में 
समभे, सशोधित कर सकती है, बशतें वि वह उस अनुच्छेद मे निधारित क्रिया- 
विधि का सरवी से पालन करे, अर्थात ससद सदस्यों मं से आधे से अधिक 
उपस्थिति हो और दन उपस्थित सदस्या में से दो तिहाई सशोघधन के पक्ष में 
चोट दें तपा बुद्ध अनुच्छेदा के मामले म, राज्या के विधानमण्डलो का बहुमत 
संशोधन का अनुमोदन करे । 
स्वभावतया अधिकाश आलोचना सरकार की यह स्थिति बता कर वी 
जाती है कि वह “बदी” या “प्रतिबद्ध यायपालिका” में विश्वास करती है, यह 
आरोप विरोधी दलों के नेताआ द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये स्मृतिपन 
(मेमोरेंडम) मे भी मौजूद है। यह भी सरकार की स्थिति का जानवूक कर 
और सचेत रूप से तोड मरोड कर पेश करना है। ससद मे वोलते हुए मैंने 
स्पष्ट शब्दा में कहा था कि हम “प्रतिबद्ध यायपालिका” के समथक नहीं है, 
मगर हमारा विचार है कि हमे यह निणय करते समय कि कोई “यायावीश देश 
को सर्वोच्च अदालत वा प्रधान होने बे' यानी उच्चतम “यायालय का मुख्य 
"यायाधिपति होने के, योग्य है या नहीं उसके दश्यन पर विचार करने का 
अधिकार है । और म अध्याय ६ म॑ इस यायालय के दा -यायाधीशों के मतभेदा 
बा उदाहरण दे चुका हू जिनसे पता चलता है कि उनके 'दशन” क्तिन भिन 


छ्र्‌ 


है | यह अत्यन्त महत्वपुण है कि यायावीश का याग्रपालिशा की स्वततता 
का प्रहरी होने का साहम हो और उसम प्रशासनि+ क्षमता भी हो। ये एसे 
तत्व है जिनका यह फैसला करने मे कि कोई यायाधीश उच्च नियुक्ति के 
उपयुक्त है या नहीं, ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 

पालवीवाला चाहत है कि सरकार को “एसे यायाधीशा को जो शासक 
पार्टी के दशन का पालन करते हा, नियुक्त करने की नीति को जविद्धत रुप से 
त्याग देना चाहिए ।” कसी न कभी यह नही कहा कि सरकार एसे यायाबीश 
चाहती है जो पार्टी वे' दशन के अनुयायी हा और यह सरकार की नीति भी 
नहीं है। कितु हम ययायाधीरों के दशन पर विचार करने का अधिकार है-- 
पार्दी के इष्टिकोण से नही वल्कि उनके कतब्यों की व्यारया और संवियान 
के विपय में उनकी समभदारी के इृप्टिकोण से । 

में इस से बेहतर सिफारिग नहीं कर सकता कि पालकीवाला रूजवेत्ट का 
भाषण पढ़े, जिसका एक लम्बा उद्धरण इस पुस्तक के पृष्ठ ४६ पर दिया गया 
है । सरवार वी स्थिति सयत्ते तीखे और सुस्पष्टतम रूप में इसी म प्रकट होती 
है कि' एक यायाघीश का दद्नत क्‍या है, इसका फैसला करते समय हमारे 
दिमाग मे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, प्रश्न यह नहीं हैं कि 
न्यायाधीश शासक पार्टी के दशव का अनुयायी हो । यह ससद की श्रेष्ठता सम 
विश्वास वी वात है। यह जनता के प्रतिनिधि के €प मे ससद वी श्रेप्ठता मे 
और अनुच्छेद ३६८ म बतायी गयी विधि वा पालन कर सविधान सराधित 
करने म ससद की श्रोठता म जो--स्वतत्र पार्टी और जनसघ का छोड़ कर-- 
हमारे देश म प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का आस्था-सूत है विश्वास की बात है। 

यही इस वाद विवाद का मसस्थल है और यह अधिक ईमानदारी तथा 
न्याय वी बात होगी कि इस विवाद के कणधार इस तथ्य को निप्पलता थौर 


ईमानदारी से स्वीकार कर ले । 
७ 


छ्र 


परिभिष्ट-? 


फैसला करने म यायाधीश को जो विभिन तत्स प्रभावित करते हैं, उनका 
पड शानदार वि-लेषण -यायावीश वार्डोजो वे दो आलेख छण्डो में दिया गया 
है, जिनकों नीचे दिया जा रहा है 


१ 


मेँ जा विश्लेषण करने जा रहा हू, इस प्रयत्त में चेतत और उपचेतन म॑ भेद 
बरने बी आवश्यकता है। मेरा यह तात्पय नही वि मैं जिन विचारो और 
इरादा को पहनी श्रेणी म रसूगा वे सदा चैतना मे स्पप्ट रूप से उपस्थित 
रहते हूं ताति उनको पहचाना जा सके और देख बर बताया जा सके ! 
अक्सर ही बे सतह वे” आत्तपास मडराते हैं। विन्‍्तु उनको तुजनात्मपा 
तत्पस्ता बे' साथ जलग और आबद किया जा सकता है तथा इस प्रकार 
जय उनया नामकरण कर दिया जाता है तव उनवो आचार विचार वा 
निदेशन करने वाले सिद्धाता वे रूप म श्षीघ्र स्वीकार कर तिया जाता है। 
सतह बे बहुत नीचे जो शाक्तिया हांती हैं वे इतनी सुश्म रहती ह्‌ कि उनको 
उपचेनन के अतिरिक्त और किसी रूप में 'यायपुवक थरेणीवद्ध नहीं किया 
जा सबता ६ अकसर इही उपचेतन ँक्तियों वे बारण यायाधीश जपने 
प्रति मुमगत और एव दूसरे से विसगत रहते हैं। हमे फलवाद (प्रेगमेटिज्म) 
पर दिय गये ए' ब्यात्पान ने महस्वपूण पृष्ठ पर विलियम जेम्स स्मरण 
कराते हू कि हम सय् मे वास्तव मे एंकर मिहिन जीवन-दशन होता है--उन 
न मे जिन वो दान के नाम और जववारणाए माजूम तक नही है या जो 
उनतरो एड अधिणाप समझते हैं | हम सब मे एक प्रवृत्ति घारा होती है, 
उप्त आप देशन कह या 7 कहें जो विचारा और त्रिया-बतापा को एक 
संगति और दिशा प्रटान करती है--न्यायाधीश भी अय प्राणियों की 
भातरि उस घारा स बच नहीं सतत । सारो जिदगी ऐसी शक्तिया उनते 
साप खीच-्तान करती रहती हैं जि ह ये पहचानते नही भौर जिनव। थे 
शिम नही. ९. मसशत--जैसे दिशासत मे मित्री मनोदृत्तिपा, परम्परागव 
विश्वास, जजित आस्याएं, और इन सत्रक्ना परिणाम होगा है जीवन 


छ्रे 


सम्बधी एक इप्टि, सामाजिक आवश्यक्ताआ की एक अवधारणा, एक 
भावना, जिसे जेम्स के शब्दों मे “ब्रह्माण्ड का सर्वांग बल प्रयोग और 
दबाव" कहते हैं, जो उस समय जब कि तक सुचाट रूप से सतुलित किय 
जाते हैं यह निधारित करते है कि चयन क्या हांगा। इस मानसिक पृष्ठभुमि 
में प्रत्येक समस्‍या को अपना परिध्य प्राप्त होता है। हम चीजो को जितना 
भी मन चाह वस्तुनिष्ठ रूप से देसने का प्रयत्व करे, तव भी उह हम 
स्वय अपनी आखा के अलावा किही दूसरी आख्ा से नहीं देस 
सकते । इसी कसोंटी पर बे सब चीजें आती हैं--वकालत का काई रूप या 
ससद का कोई कानून, दरिद्रा के अयाय या राजाआ के अधिकार, एक 
ग्रामीण अध्याट्श या राष्ट्र का चाटर। (पृष्ठ ११-१२)।॥ 


हे 


इसलिए मेरा इस विचार से कोई ऋगडा तही है कि यायाधीशा को अपन 
समय के तकाजे के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। अफसोस !” इस थाम 
स्थापना की स्वीहृति भी हमे सत्य के मार्ग पर बहुत आग नही ले जाती । 
हर यायालय म॑ 'सत्य” वे! उतने भूयाकन होत की सम्भावता है जितने 
उसवी बेंच पर न्यायावीशञ हांगे । मैं जितने यायाधीशों को जानता हू 
उनम किसी भी तरह वी नीचता, कुरुचि और पापपृूण अथ मे मैंन अहसान 
जतान या पूवग्रह रखन का कोई चिह्न-लैशमात्र चिह्न तक्-महीं 
पाया लेक्नि हर दिन मुझे हमारे बाहर के सत्य और हमार 
अदर के सत्य के बीच ऐसे सम्बध के, जिससे हम वंच नहीं 
सकते एक नये विश्वास का बोध हुआ । युग की आत्मा का हम 
सबके जिस तरह बोध होता है. उसमे अक्सर ही स्रिफ समुह वी आत्मा 
हाती है जिसम जम या विला या पेशा या सग साथ के सयोग से हमे 
स्थान मिलता है। मस्तिप्क के किसी प्रयत्न या त्रातिस इन उपचेतन 
वफादारिया के साआ्ज्य का पूरी तरह और सदा के लिए उमुतन नहीं 
हो सकता है। जेम्स हारवे रॉबिसन का कथन है, “हमारी आस्थाए और 
मत, हमारे आचरण के प्रतिमानो वी तरह ही हम अनजाने ही अपने साथी 
इसाता के सग साथ की उपज के रुप में आप्त होत है, हमारे व्यक्तिगत 
अनुभव के परिणामस्वरूप नही, और उन निष्कर्ो से प्राप्त हाते हैं जिन पर 
हम स्वय जपन जवेक्षण से व्यक्तिगत रुप से पहुचते हैं । हम 'यौवितवी 

करण ” (ररनलाइजिग) वी अपनी असावारण प्रताश्रक्तित द्वारा सगातार 


3. 


भरमाव जाते हैं--याती कि हम जिस समूह के सदस्य होते है, उसकी 
परस्पराआ हवारा जा कुछ हमार ऊपर मढा जाता है, उसको स्वीकार बरन 
के लिए हम कौदालपूण तक गढ लेते है। हम प्रहति से नितात विद्वामी 
होते है और समूह के निणया को सहज-वृत्ति नर स्वीकार कर लेत है। 
हम केवल उत्तेजित भीड या जोशीले पुनरत्यान के जादुई प्रभाववश ही 
सुझावग्राही नही हात, वल्कि हम समूह वी और भी बारीक आवाज को सदा 
और हर समय सुनते रहते हूँ तथा उसकी हिठायतों और चेतावनियों वी 
हिमायत करन तथा उहे सही ठहरान के लिए सदा तेयार रहते हैं ओर 
उनको स्त्रथ अपनी तक प्रणाली के परिपक्व परिणाम के रूप में स्वीकार 
कर लेत है ।” यह वात विशेष रूप से यायाधीशों के लिए नहीं, बल्कि 
सभी वर्गो के स्त्री-युम्पा के तिए लिखी गयी थी। न्यावाघीश का 
प्रशिक्षण अगर उप्त वृत्ति स सपृक्त हो जिसको ययायिक्‌ प्रद्ोति कहां जाता 
है, तो वह उसवा व्यक्तिगत अरुचियां जौर पूृवधारणाओं वो सुभाव शक्ति 
से मुक्त हाने मे थाडी हद तक सहायता द सकती है। इससे उस समूह 
को विस्तृत करने मे सहायता मिलेगी जिसवे प्रति उसकी अचेतन वफा- 
दारिया अपक्षित ह। जब तर मानव प्रकृति जैसी है, वैसी हो रहती है 
तब तक थे वफादारिया कभी पूरी तरह मिठायी नही जा सकती । कभी 

कभी हम आश्यम कर सकते हूँ ति' व्यक्तिवाद कौ इन सभी शक्तियों के 
खिलवाड़ स काई सगत बात--अराजक्ता ओर शुय के अतिरिक्त कोई 
और बात--तध पंदा हा सकती है । ये वे क्षण होते हैं जिनमे हम मितता 
के तत्व को अतिरजित करने हैं। जतत काई ऐसी चीज उभरती है 
जिध्मे एक समष्टिक आकार और सत्य तथा व्यवस्था होती है। 

(प्‌ १७४) । 

[बजापमिन एन कार्टोजो को पुस्तक दि नचर आफ दि जुडीशल प्रॉसम” से] 
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और इसलिए यह कहना, नक्नीवी रप्टि स क्तिना ही सच हो, सतही 
बात होगी कि उदाहरणाथ उच्चनम -्यायालय' न १६३५ में नव व्यवहार वे' 
रैनरोड अवदाश् प्राप्ति प्रानुत को जसवैधानिक घोषित कर दिया (जिसके 
अतगत सभी रेत कम्पतियां को ६५ वप से अधिव जायु के रेवरोड मजदूरों 
को पेशन अदा करने के! लिए एक अनिवाय बीमा कोष म॑ एक वापिव रकम 
देनी पठती) । यह वहना अधिव सही, अधिक साथवा और अधिक रहस्योद्घाटक 
होगा कि' उच्चतम “यायालय के' पाच यायाधोशा ने--जिनम से एक ने ग्रेट 
नादन, भादन पैसिफिस, और लिकागो, बलिगटन तथा विवसी रेवरोड कम्पनिया 
के वकील के रुप मे जो यायिक प्रसिद्धि धाप्त की, उसके कारण "यायाधीक्ष 
पद प्राप्त किया (बटलर), एक यो ऊपर को घवका देवर योयालय भ पहुंचाया 
गया था, जिसका कारण था एटर्ली जनरल के! पद पर रहते हुए उसका 
मंगडा पुपत जिसमे इजारेदारी बढाने के अभियाग मे यूयार्व, “यू हैबन और 
हाटफोड रंवरोड पर मुकदमा चलाते मे उनकी हिंचक भी शामिल थी 
(मंकरेनो उस) एक ने सरहार के सामा और बाहर यूनियन पैसिफिक रतरोड 
कम्पनी का प्रतिनिधित्व कर अपने लिए नाम कमाया और थाट्टी दौलत भी 
जमा कर ली थी (वान टवाटर), एक यायाय्रीश सीनेटर हाडिय नाम ने एच 
सज्जन के सीनेट म मित्र थे जिहाने बाद में राष्ट्रपति बन जान पर उनको 
यायालग मे नियुक्त कर लिया ऊब उटाह के मतदाताआ न॑ उतको रेलरोड 
कम्पनियों समत अनेक क्म्पनिय! वी आर से सीनेट म॑ उनकी प्रतिक्रियावादी 
बारवाइया वे: कारण पुन निवाचित बरन से इनकार बर दिया था (सदरव5), 
सथा एक और ययायाधीश जय फ्लिडल्फ्या म॑ वकील ये तंत्र पनविलवानिया 
रेलराड वम्पनी जौर उससे सम्बन्धित फर्मो समत अनव बडी वडी बम्पनिया 
उनकी मुवबिवित थी (रॉवट से), इन पाच यायाबीशा न--जपने वाफी 
याग्यतर सहयोगिया (ह्जेस, ब्राडेइस, कार्डोशो, और स्टोन जिहनि असहमति 
प्रकट की थी) को मयटान स हरा दिया ओर इस प्रवार वाग्रेस (ससद) वी 
इच्छा प्रशासन वी इच्दा और स्वभावत दश वी जनता वी इच्छा वो नवार 
दिया तथा साथ ही, बहरहाल पिल्दुल समोगवदा, रेलराद वम्पतिया वा पँसा 
जचा जिया । अपने अथ और दरादा म यह मामला जितना युस्पप्ट है उतवे 
स्पष्ट सर से उच्चतम यायाद्य वे! सभी सर्वघानित पँसला वी व्यारधा करना 


७६ 


आप्तान नही है । मगर उनम से विश्ली भी फैसते की व्याएया या विश्लेषण या 
समझ, “यायावीश्ञा के रूप के बजाय, उन इसानो के रूप के बजाय वि जिनसे 
वे बने थे, किसी भी पिल्तुल सतही, कानुती स्तर के आवार पर भ्राप्त नही की 
जा सकती । 

[फरेड रोटेल वी पुस्तक 'नाइव मेत ए पाजिटिक्व हिस्द्री जाफ दि सुप्रीम 
कोट फ्राम १७६० टु १६५५" ( नो इसान १७६० से १६५५ तक उच्चतम 
“यायालय का एक राजनीतिक इतिहास”) सं, पृष्ठ ३० ३१] 
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